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 में

 किसी
 नाम  पर

 afer  यह  चिट् इस  बात

 का  द्योतक है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।
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 लोक-सभा

 १७  १९५८

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 चिलियन  नाइट्रेट  का  आयात

 TE QRog.  श्री  बीच ०  शुक्ल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  वहू  ठीक-ठीक  कौन  सा  कारण  है  जिसकी  वजह  से  भारत के  राज्य  व्यापार  निगम

 )  लिमिटेड  ने  चिलियन  नाइट्रेट  का  आयात  alt  हाथ  में  ले  लिया  ?

 वाणिज्य  मंत्री  लोक-सभा  पटल  पर  एक  faa  रखा  जाता

 विवरण

 चिलियन  नाइट्रेट  का  आयात  चिली  सरकार  के  साथ  हुए  एक  करार  की  शर्तों  के  अधीन

 सरकारी  हि  a
 लगी

 ब  में  किया  जा  है  ।  इस  र  के  अनुसार  चिली  से  १९५८  में  खतम

 होने  वाले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक वर्ष  में  ६०,०००  टन  का  आयात  किया  जायगा  |  इसका  वितरण

 सुनिश्चित  जरियों  से  कुछ  निश्चित  उपभोक्ताओं  को  किया  जाता  है  ताकि  आयात  किये  गये

 चिलियन  नाइट्रेट  का  अच्छे  से  azar  उपयोग  किया  जा  इकट्ठे  खरीदने  कौर  इकट्ठे  मंगाने

 में  होनेवाली  बचत  को  कौर  इस  उर्वरक  के  के  साथ  भारतीय  वस्तु ग्र ों  के  निर्यात  को  जोड़  देने

 की  areata  को  ध्यान  में  रखते  हुये  चिलियन  नाइट्रेट  का  राज्य  व्यापार  निगम  को

 ait  दिया  गया  है  |

 श्री  fao  च०  शुक्ल  :  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  रायात  ५  हाथ  में  लेने  से

 पहले  कितने  ard  करने  वाले  चिलियन  नाइट्रेट  का  आयात  करते  थे  कौर  इस  बात  का  ठीक-ठीक

 कारण  क्या  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  केवल  tate  के  जरिये  से  इसका  ara

 कराने  को  निर्णय  किया है  ?

 श्री  कानूनगो  :  चिली  के  सोडियम  नाइट्रेट  का  आयात  कई  वर्षों  से  बन्द  था  wie  जब

 चिली  की  सरकार  ने  हमारी  सरकार  से  इसका  कुछ  श्रायात करने  का  अनुरोध
 ee सा

 किया  तो
 यह

 समझौता

 बस यरयकनन ननदयानपननण मूल  अंग्रेजी  में

 (३२०३)

 205(A)
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 चिली  की  सरकार  कौर  भारत  सरकार  के  बीच
 |  राज्य  व्यापार निगम  को  इसका  आयात

 क  के  लिये  चना  गया  ate  रिलीज  को  वितरण-एजेंट  नियुक्त  किया  गया  क्योंकि  उनका

 संगठन  पहले  से  ही  मौजूद  इस  वस्तु-विशेष  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  अनुभव  प्राप्त  हू

 कृषि  मंत्रालय  ने  भी  हमें  यही  राय  दी  थी  ।

 श्री  fao  शुक्ल  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रदान  के  पहले  का  उत्तर  नहीं  दिया  +

 (area)  को  छोड़  कर  कौर  कितने  रायात  करने  वाल
 थे  ?

 श्री  कानूनगो  मैँ  बता  चका हं  कि  चिलियन  नाइटेट  के  प्रख्यात  पर  कई  वर्षों  से

 जिनमें  युद्धकाल  भी  दवा मिल  प्रतिबन्ध  था  ।

 श्री  वह  मार्ग  दशक  सिद्धांत कौन  कौन  से  हैं  जिनके  झा घार पर  कुछ  वस्तुप्नों

 का  आयात्  और  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  अ्रपने  हाथ  में  ले  लेता  हैं
 ?

 महोदय  यह  एक  सामान्य  प्रदान है  |  माननीय सदस्य  राज्य  व्यापार

 निगम से  ही  यह  जानकारी देने  को  कह  सकते  हैं  संसद के  सभी  देश  की  समस्त

 जनता  इन  में  से  प्रत्येक  संगठन  के  श्रंदाघधारियों  के  समान  इसलिये  माननीय  सदस्यों  को  मेरी

 है  कि  ऐसे  सभी  मामलों  में  पहले  उन्हें  सम्बंधित  संगठनों  से  ही  तथ्य  मालूम  कर  लने  चाहिये  ।

 fat  हम  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  कैसे जा  सकते हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  राज्य  व्यापार  निगम  को  यह  नहीं  लिख  सकते  कि  वह

 किसी  विशेष  वस्त  का  अथवा  निर्यात  गैर-सरकारी  व्यवसायियों  से  अपने  हाथ  में  ले  लने

 के  विशेषाधिकार  का  प्रयोग  किस  प्रकार  उपयोग  करते  किन  परिस्थितियों  में  वह  इन्हें  ओपन  हाथ

 में  ल ेसकते  इस  वस्त  का  परिमाण क्या  है  पौर  वह  किस  प्रकार की
 ?
 क्या वह  यहां

 प्रश्न  पूछने  से  पहले  उनसे यह  बात  नहीं  पूछ

 विमल  घोष  हम  सीधे  निगमों के  पास  जायें  या  मंत्रालय के  जरिये  से  ।

 महोदय  श्री  मोरार  जी  देसाई  कौर  प्रधान  मंत्री  ने  मेरे  साथ  इस  बारे  में  चर्चा

 की  थी  कि  राज्य  व्यापार  निगम  सम्बन्धी  ब्यौरेवार  seat  के  बारे  में  क्या  किया  जाना  चाहिये  ।

 उसके  बाद  मैंने  एक  झ्राफिस  काडर  निकाला  था  कि  जिन  मामलों  में  मंत्री  निगम  के  विधान

 उत्तरदायी हों
 उन

 सभी  के  सम्बन्ध  में  प्रदान  यहां  पूछे  जा  सकते हैं  ।  श्रत्यथिक  महत्व वाले

 ry  मामलों के  बारे  चाहे  वह  बहुत  sale  की  बातों  से  भी  सम्बन्धित  जैसे  ४  करोड़  के

 मूल्य के  ६  लाख  टन  का  ठेका  एक  ही  व्यक्ति  को  देने  का  मामला  मैँ  ऐसे  प्रश्नों को  यहां  पूछने

 की  अ्रनमति  दे  दंगा ।  व्यौरे  की  अरन्य  बातों  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  सदैव ही  मैनेजिंग  डाइरेक्टर

 को  लिख  कर  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।  उनको  बह  कहने  का  अधिकार  है  बहुत  wiry  व्यौरें

 की  या  प्रबन्ध  के  हित  में  न  होने  के  कारण  मांगी  गयी  जानकारी देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मेने  जो  अाफिस  काडर  निकाला  है  वह  इंगलैंड  की  एक  प्रथा  के  अनुसार  है  जिसमें  पार्लियामेंट

 की  सितारों  ने  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी  है
 ।  उन्हीं

 लोगों
 का  कहना  है  कि  पार्लियामेंट  के  जरिये  जानकारी  मांगने  के  बजाय  सदस्यगण  सीधे  लिख  कर

 oe जानकारी  मांग  सकते  हैं  we  यदि  वह
 जानकारी देना  संभव  तो  वह  अवश्य

 दे
 दी  जायगी

 ।

 मल  dash में
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 माननीय
 सदस्यों

 को
 इसको  उससे  कुछ  भी  भिन्न  नहीं  समझना  चाहिये

 ।
 ऐसे  सभी

 मामलों
 में

 जिनमें

 य संगठन यह  समझें  कि  मांगी  गयी  जानकारी  दी  जा  सकती  वह  दे  देंगे  ।  जिन
 में  माननीय

 नहीं यह  समझें  कि  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  कौर  सम्बधित  संगठन उनके  बारे  में

 वे  मुझे  लिख  सकते  हैं  और  मैं  उस  की  जांच  करूंगा  ।

 श्री  fao  व०  राज्य  व्यापार  निगम  के  सहयोगियों  द्वारा  सीधे  चिलियन
 ar

 T
 आयात किये  जाने  से  उपभोक्ताओं के  लिये  रया  प्रति  पड़ेगा  ?

 शी  कानूनगो :  भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालय  की  नीति  यह  है  कि  चिलियन  नाइट्रेट
 का

 उपयोग  कृषि के  एक  विशेष  क्षेत्र  में  किया  जाय  कौर  इसे  जो
 मांगे  उसी

 को  न
 बेच  दिया

 जाय t

 श्री  वि०  qo  शुक्ल :
 मैंने  यह  पूछा था

 conan

 i

 रा श्री  तंगा मणि :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  चिलियन  नाइट्रेट  का  प्रख्यात

 निगम  के
 जरिये  से  होता  है  कौर  वितरण  विशिष्ट  और  चूने  हुये  उपभोक्ताओं में  होता  है

 1

 meer

 नाइट्रेट  का  खुदरा  मूल्य  कितना  है  कौर  आयात-मूल्य  की  तुलना  में  यह  कितना
 बैठता  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 खुदरा  भाव  तो  मेरे  पास  नही ंहैं लेकिन  हम  जो  रेल  पय
 त्रिशूल

 शल्क

 भाव  देते  हैं

 वह  ३३०  रुपये  प्रति  टन  है  ।

 tat  बोस  चिलियन  नाइटेट  का  अरयात  किन  कारणों  से  बन्द  कर  दिया
 ग

 था  गया
 था  कौर

 न
 सा  लाभ  होगा जो  इसका  किया  जा  रहा  है

 ?

 क

 ह
 fat  में  बता  चका हूं

 कि  विदेशी  मुरादों  की
 कमी

 के
 का  रण

 चिलियन
 नाइट्रेट

 का  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  इसके  अलावा  प्रारम्भिक  युद्धोत्तर  काल  मे  पी  खादों  की

 ग्राम  तोर  पर  कमी  थी  ae  एक  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  संग्रह  था  जिसमें  से  भारत  सरकार  wea  सभी

 आयात =  के  उसे रक  लेती  थी  wiz  चिलियन  नाइट्रेट  में  नाइट्रेट  की  मात्रा  कम  होन ेवे  कारण इसे

 लये  अधिक  प्राथमिकता  नहीं  दी  गयी  ।

 शो  बीच  शकल  १९५६  के  बाद  से  चिलियन  नोट  का  रायात  AT  जा  लट्वा

 है  प्र  विवरण  में  कहा  गया
 है  कि  इसका  रायात  कुछ  तो  बचत  के

 ख्याल  A  Az
 कुछ  चिली  को

 हमारे  निर्यात  से  जोड़  देने  के  कारण  किया  जा  रहा
 है

 इससे  क्या  बचत  हुई  है
 कौर  इसके  बदले में

 हम  चिली  को  किन-किन  वस्त्रों  का  निर्यात  कर  रहे

 ्  pat  कानूनगो  एक  मुश्त  खरीद  कर र  हमने  भाड़े  में  २४  प्रतिशत  की  बचत  की  है  ।
 an OS

 ot  प०  नायर  उठे  व

 महोदय  :  हम  अगला  an)  अर  ही  प्रश्न  पर  सारा  समय  नहीं  लगा

 सकत े|  ४४  प्रदान हैं  ।

 तंगामणि  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  उर्वरक  है  ।

 महोदय  शान्ति  |  हम  अगला  प्रदान  लेगे  ।

 eae

 मूल  अंग्रेजी  में
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 डालमिया  दादरी  सीमेन्ट  लिमिटेड

 प  FQ Rog.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १९५८  के
 '

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १७५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 समवाय  झ्र घि नियम  की  धारा  २४७  के  प्रवीन
 चरखी  दादरी

 उ
 Tataat  दादरी  सीमेन्ट

 wad  के  खिलाफ  जो  जांच  की  गयी  उसके  क्या  परिणाम  हुये  ;

 क्या  उक्त  अधिनियम  की  धारा  २३७  के  अ्रत्नीन  जांच  पूरी  हो

 ौर

 यदि  होता  उस  जांच  के  परिणाम  निकले  हू  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  घारा  २४७  के  अधीन

 के  प्रतिवेदन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  गया  है  कि  वित्तीय  दृष्टि  से  एक

 व्यक्ति  को  कम्पनी  की  सफलता  या  सफलता  में  दिलचस्पी  थी  तौर  वह  इस  स्थिति  में  था  कि  वह

 कम्पनी  की  नीतियों  पर  महत्वपूर्ण  डाल  सकता  था  प्लोर  उन्हें  नियंत्रित  कर  सकता  इंस

 प्रतिवेदन  से  समवाय  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  कुछ  मामले  भी  प्रकट  हुये

 और  इन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्री  गाम  छ्प्ण  इस  उपपत्ति को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सेठ  राम  कृष्ण  डालमिया  के

 खिलाफ  कुछ  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  धारा  २४७  के  atta  प्रतिवेदन  पूरा  हो  है  और  एक  मुकदमा

 किया  गया है  ।

 pat  राम  कृष्ण  :  इसका  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  इस  कम्पनी  ने  प्राइवेट  लिमिटेड

 कम्पनी  के  रूप  में  अपना  स्वरूप  बदल  लिया  है  क्या  इसका  कम्पनी  के  खिलाफ़  की  जाने  वाली

 कार्यवाही  पर  कोई  सर  पड़ेगा  ?

 pat  सती दा चन्द्र  :..  माननीय  सदस्य  यह  प्रश्न  कई  बार  पुछ  चुके  हूं  कौर  उतनी  ही  बार

 उसका  जवाब  दिया  जा  चुका  है  कि  सरकार  के  पास  इस  तरह
 की

 कोई  शक्ति नहीं  है  जो  एक

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  को  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  के  खिलाफ़  कोई

 कार्यवाही  कर  सके  ।  लेकिन  यदि  अंशधारियों  में  से  १०
 प्रतिशत

 से  अधिक  यह  चाहें  तो  मामले

 को  अदालत  में  ले  जाते  हैं  ।

 श्री  फिरोज़  गांधी  :  क्या  सरकार  यह  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखेगी  दौर  कया

 इस  कम्पनी का  मामला  उस  जांच  aa  के  सामने  रखा  जायगा जिसे  सरकार ने  डालमिया

 जन  प्रतिष्ठानों  के  कार्यकलाप  के  ढंगों  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  किया  है  ?

 oer  re fat  सती दा  भ्वन्द्र  सरकार  आयोग  की  पहली  ही  बैठक  में
 यह  प्रदान

 उठायेगी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  फिरोज़  गांधी  :  डालमिया  दादरी  सीमेंट  लिमिटेड  के  बारे  में  ?

 fat  सती दा चन्द्र  :  जी  हां  ।  डालमिया  दादरी  के  वारे  में  |  ौर  में  आयोग  से  ग्रनरोध च्े

 करूंगा  कि  वह  इसे  भी  शामिल  कर  लें  कौर  डालमिया  समूह  के  अन्य  उद्योगों  के  साथ  इसकी  भी

 जांच  करे  सरकार  इस  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करना  चाहती है
 लेकिन  उस  सम्बन्ध  में  वहू

 योग  की  भी  राय  ले  लेना  चाहती  है  क्योंकि  ब, ग्रायोग  इस  कम्पनी  के  बारे  में  जांच  करेगा  |

 फिरोज़  गांधी  :  हमें  यह  तो  पता  नहीं  है  कि  इस  आयोग  की  बैठकें  गुप्त  होंगी  या

 सार्वजनिक  रूप  से  लेकिन  हम  यह  जानना  चाहते  हूँ  कि  कया  यह  प्रतिवेदन  संसद्‌ को
 उपलब्ध

 किया  जायगा

 महोदय  :.  वह  उसे  यहां  रखने  से  इस  बारे  में  की  राय  ले  लेना  चाहते  हैं  कि

 यहां  पटल
 पर

 रखना  चाहिये या  नहीं  ।

 यूरोपीय  सामान्य  विपक्षी  योजनाਂ

 (  श्रीमती  इलापाल

 1*१३०८-  <  श्री  तंगा मणि  :

 इकबाल  सिंह  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ५  eyo  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ८१७

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यूरोपीय  सामान्य  विपणि  योजना  तब  से  चालू कर
 दी

 गयी
 कौर

 यदि
 तो  भारत

 के  व्यवसाय पर  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 पविशिज्य  मंत्री  :  इस  योजना  का  संचालन  करने  वाली  एक

 संधि  तो  लागू  हो  चुकी  है  लेकिन  पता  चला  है  कि  तृतीय  पक्ष  के  देशों  के  व्यवसाय
 को

 प्रभावित  करने

 वाली  अभी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी
 है

 ।

 यह  प्रदान  अभी  नहीं  उठता  ।

 श्रीमती इला  पाल  चौधरी  :  इस  सम्मेलनਂ  में  हमारे  जिस  सचिव  ने  भाग  लिया  था

 उसने  इस  सामान्य  विपणि  योजना  के  लागू  होने  की  स्थिति में  भारत के  बचाव  के  सम्बन्ध में  जो

 नया  फार्मूला  निकाला  बह  क्या है  ?

 tat  कानूनगो  :
 में

 बता  चुका हूं  कि  कायंवाही  ott  चालू  नहीं  हुई  है
 ।

 जहां  तक

 तृतीय  पक्ष  के
 देशों

 का  सम्बन्ध  क्योंकि  प्रायः  सभी  देश  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य

 समझौते  के  सदस्य  हू  इसलिये  इस  समझौते  से  युक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा शुरू  होगी  ।  यह

 wit  तक  नदीं हुई  है  ।

 श्री  सामान्य  विपक्षी  का  भारत  जेसे  श्र  राष्ट्रमण्डल  के  अन्य

 देशों  पर
 जो  प्रभाव  पड़ेगा  क्या  उसके  बारे  में  ey  तारीख

 के
 ate  से  होने  वाले  राष्ट्रमण्डल  व्यापार

 तथा  झा थिक  सम्मेलन  में  चर्चा  की  जायगी
 ?

 fe  bn
 Sch  eme. European  Common  Market
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 geas

 मेलन  में  इस  पर  अनौपचारिक  रूप  से  चर्चा  की श्री  कात  नगों  जी  राष्ट्रमण्डल  सदमे

 जायगी  \

 बताया गया  था  कि श्री  तंगामणि  y  दिसम्बर  को  एक  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  मे

 छः  देशों  नें  इस  योजना  पर  हस्ताक्षर  कर  दिये  क्या  उनकी  संख्या  छः  ही  है  या  कुछ  अन्य

 देश  र
 इसमें  शामिल  हो  गये  है ं?

 ~
 श्री  कान नगों  जी  इन्हीं  छः  देशों

 ने  इस  व्यापार  के  सम्बन्ध  म  हस्ताक्षर

 किये
 ao re  ।

 श्री  न०  | ह ०  मुनि स्वामी :
 क्या  भारत  सरकार  को  किसी  एशियाई  देश  का  यह  ॒  प्रस्ताव

 मिला  है  कि  योरोपीय  सामान्य  विपक्षी  योजना  की  तरह  की  सामान्य  विपक्षी  योजना  में  उन्हें  भी

 शामिल  कर  लिया  जाय  ?

 श्री  कानूनगो  :  इसी  विषय  पर  एक  दूसरा  प्रश्न  कौर  है  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार :  क्या  भारत  फे  इस  योजना  में  शामिल  होने  का  व्यापार  तथा  प्रतीक

 सम्बन्धी  सामान्य  समझौशे  की  हमारी  सदस्यता  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  हमें  किसी  ने  शामिल  होने  के  लिये  आमंत्रित  नहीं  किया  है  र  न  हम  इसमें

 दया मिल  होना  चाहते

 tat  तंगामणि  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  हमारे  विशेष  श्री  झा  ने  जो  योजना

 या फार्मूला  बनाया है  क्या  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा ?

 pat  कानूनगो
 :  अभी  कोई  फार्म ला  नहीं  निकला  है  ।

 इमारती  सामान

 THRE  ०  पू०  नायर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  निर्माण-कार्यों के  प्रयोजन  केਂ  लिये  भारत  सरकार  की  सीमेंट  की  खपत  १९  LI=—US

 में  पिछले  वर्ष  की  भ्र पे क्षा  बढ़  गयी  थी

 यदि  तो  कितनी  ;  कौर

 (T)  PEXG—¥  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  भारत  सरकार  के  लिये  कुल  कितने  मलय  की
 सीमेंट  खरीदी  गई  थी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन  राजकीय  कम्पनियों

 we  नदी  घाटी  परियोजनाओं को  दी  गई  सीमेंट  को  छोड़  जिसके  भ्रांकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 निर्माण  कार्यों

 के
 प्रयोजन

 के  लियें  भारत  सरकार की  सीमेंट  की  खपत  gevonys a fra में  पिछने

 वर्ष  की
 घट  गई  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 लिन

 ह  ee
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 अर  संभरण  मंत्रालय  तथा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  जो  मूख्य  रूप  से

 भारत  सरकार  के  निर्माण  कार्यों  के  लिये  उत्तरदायी  द्वारा  उठायी  गई  सीमेंट  का  परिमाण  कौर

 कीमत  इस  प्रकार  है

 कीमत

 टन  लाख  रुपय

 १  4g-  yig क  ५५४  ०  9,E  2,000  Goy

 PEYV—UG  ६६  & 3,000  GQ

 श्री  वें
 ०  To  नायर  १९  Ye—-YUS  में  सरकार  4)  कार्यों  क  विशेष  रूप  से  तीन  मंत्रालयों

 के  लिये  लगभग  १००,०००  टन  सीमेंट  कम  उठायी गई  थी  |  इसका  क्या  कारण है  ?

 tat  सतीश  चन्द्र  मं  समझ  नहीं  सका  |

 श्री वें  ०
 To  नायर  :  दिवरण  से  पता  चलता ह  कि  PEYO—NS FH ACHTa TATAT में  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिये

 केवल  q.&8  लाख  टन  सीमेंट  ली  गई  थी  ।  जब  कि  उससे  पिछले  वर्ष  में
 ७

 .  €२  लाख  टन  ली  गई

 थी  ।  PEXV—4XG  में  लगभग  १००,०००  की
 कमी  हुई  है  ।  यह  क्यों  है  ?

 fat  सरोद  चन्द्र  :  यह  निर्माण-कार्य  कम  होने  या  सरकार  द्वारा  भवनों  का  निर्माण  कम

 होने  के  कारण  होगा  |

 श्री  वें०  qo  नायर  :  इस  वर्ष  पिछले  वर्ष  की  ग्रसेगा  १००,०००  टन  कम  ली  गई  है  फिर

 भी  कीमत  लगभग  &  लाख  रुपय  प्रतीक है  oe  क्यों है  ?

 सतीश  चन्द्र
 :

 सीमेंट  के  उत्पादन  शुल्क  में  १५  रुपये  प्रति  टन  की  वृद्धि  कर  दी  गई  थी

 श्र  सीमेंट  का  भाव  भी  १४  रुपये  प्रतिशत  चढ़  गया  था--वही  यहां  बढ़  गया  है  |

 fat  go  प०  नायर  प्रकाशित  संतुलन-पत्रों  से  पता  चलता  है  कि  शअ्रसोसियेटेड  सीमेंट

 कम्पनी  जो  ५०  प्रतिशत  उत्पादन  पर  नियंत्रण  रखती है  कौर  १०  .  १२  करोड़  रुपये  की  FST

 पूंजी  में  से
 १०२  करोड़  की

 पूंजी  जिसके  हाथ  में
 मुनाफ़ा  १९५६-५७ में

 २.  ५७  करोड़
 बढ़

 गया

 21  इसलिये  सीमेंट  का  अधिक  मूल्य  देने  की  क्या  जरूरत  थी  ?

 सती  चन्द्र  :
 प्रफुल्ल  आयोग ने  हाल  ही  में  इस  मामले  की  जांच  की  थी  प्रौर  में  माननीय

 सदस्य  का  ध्यान  आयोग के  प्रतिवेदन  की  कौर  श्रीकृष्ण  करता  हुं  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 T¥VRo  शी  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  को  €  YIeXS

 और  PEYS—VE  में  लौह  ग्राहक  का  कितना  कोटा  निर्वात  करने  की  अनुमति  दी  गई  है

 2&xG-4¥s FH Ws में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  खनिज  व्यापार  से  कुल  कितना लाभ  कमाया  ;

 और

 (7)
 अपि  Chr  ग्यारह

 निगम
 को

 झाय
 पौर

 निगम  कर  सरकार  को  देना  पढ़ता  तो  उसदा
 वास्तविक  लाभ  कितना  रह  जांता  ?

 कन  नगला  ————  te  निर्माण

 मल ६  शंंग्रेजी  में
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 मंत्री  :

 संगीत  टन

 Lo, oe

 १६५७-५८  १०,२  819K

 PEAG—UE  ७,€  4,\9%0  ).

 लौह  वयस्क--राज्य  व्यापार  निगम  को  १९५६-५७  में  €,०२,३८८  टन  कोटा

 स्वीकृत  किया  गया  था  ।  १  १९५७  से  ही  राज्य  व्यापार  निगम  के

 द्वारा  लौह  ग्राहक  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।

 १९५६-५७  में  राज्य  व्यापार  निगम को  खनिज से  जो  सकल  लाभ  gat  वह  निगम

 के  as  ४५६-४५४७  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  दिया  गया  जो  सभा-पटल  पर  रखा  गया  था  ।  १६  1\9—

 ५८  के  हानि-लाभ  लेख  का  कभी  संकलन  किया  जा  रहा  जो  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  सम्मिलित

 किया  जो  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  को  प्राय-कर  और  निगम-कर  देना  पड़ता  है  |

 fat  रंगा  :  कया  यह  सच  है  कि  लौह  अयस्क  के  निर्यात  पर  राज्य  व्यापार  निगम  का

 कार है  ?

 श्री  जी  हां  ।

 श्री  वि०  च  PEYE—UY  में  राज्य  व्यापार  निगम को  खनिज  जितना  सकल

 लाभ  gar  उसमें  कितने  प्रतिशत  वह  कमीशन  शामिल  है  जो  उसने  उन  निर्यातकों  से  कमाया  है  जिन्हों  ने

 खनिजों  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  द्वारा  किया  था  ?

 ef.
 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  प्रतिवेदन  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 श्री  fac  ao
 शुक्ल

 :
 यह  जानकारी उसमें  नहीं  दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते हैं  ।  क्या  वह  तत्काल  ही  बताई  जा  सकती

 fat  मेरे  पास  जो  adie  उन्होंने  दिया  उसके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 किन्तु  जहां  तक  मुझे  स्मरण  वह  कोई  कमीशन  नहीं  लेता  है  ।

 श्री  पद  Fo
 पांडे

 :
 क्या  सरकार  ने  इसका  कोई  हिसाब  लगाया  कि  यदि  इस  प्रकार  का

 इतना

 ही  व्यापार  गर-सरकारी  कम्पनी  द्वारा  किया  गया  तो  इस  पर  कितना  लाभ  होता  उस

 पर  कितना  आय-कर लगता  ?

 feat  कानूनगो
 :

 में  राय-कर  का  हिसाब  तो  नहीं  लगा  सकता  किन्तु  ऐसा  करने  से  राष्ट्रीय

 अर्थ  व्यवस्था
 को

 कम  से  कम
 ३०

 करोड़  रुपये  की  शुद्ध  हानि  अवश्य  होती
 ।

 fat  अन्सार  हर वानी
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जब  से  निर्यात  का  एकाधिकार  राज्य

 व्यापार  निगम  को  मिला  है  तब  से  देवा
 की  ट्रक

 खानें  बन्द  हो  गई  हैं
 '?

 अंग्रेजी
 में  ।

 ars  ना
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हमें  समाचार  मिला  है  कि

 खानें  बन्द  हो  गई  &  किन्तु  उनका  wap  घटिया  किस्म  का  जिसकी  विदेशों  को

 इसका  नहीं  रहती  |  घटिया  किस्म  के  अयस्क  का  निर्यात  नहीं  किया  जा  सकता

 cy Ary  देशों दूसरा  कारण  यह  है  कि  मन्दी  ग्रा  गई  है  अगर  विशेषकर  भ्रमरी का  में  जिसका  प्रभाव

 पर भी  पड़ा है  ।  इस  कारण  निर्यात  प्रौढ़  भी  कम  हो  गया  है  ।

 तीसरी  बात  सामान्य  रूप  से  में  ag  बताना  चाहुंगा  जिसका  age  तभी  उल्लेख  किया  है

 कि  राज्य-व्यापार  निगम  बन  गया  है  चलेगा
 भी  ।

 जहां
 तक

 मुझे  ज्ञात  है  कि  सदन  ने  सामान्य

 रूप  से  राज्य  व्यापार  निगम  के  निर्माण  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  राज्य  की  कौर

 से  कुछ  व्यापार  भी  किया  जाना  चाहिये
 ।

 राज्य  व्यापार निगम  ने  कई  च्च्  काम  कर  दिखाये  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिय  wa  सीमेंट  का  मृत्य  सभी  स्थानों  पर  समान  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम की  स्थापना

 होने  से  पुर्व  श्रीराम  को  सीमेंट  का  अत्यघिक  मूल्य  देना  पड़ता  जब  कि  उसने  देश  प्रत्येक  भाग

 में  समान  मूल्य  स्थापित  कर  दिया है
 ।

 लौह  अयस्क
 के

 यातायात
 प्रो  खनिज  a

 मालिकों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  उस  समय का  कुछ

 wana  है  जब
 कि  में  रेलवे  का  प्रभारी था  ।  खनिज के  मालिकों  तथा  जहाज़  मालिकों के  बारे  में

 अ्रगणित  कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  थीं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  यातायात  का  कहीं  अच्छा  संगठन

 कर  दिया  है  जिससे  काफी  बचत  भी  हुई  है
 ।

 अन्त  में  में  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  का  स्वागत  करता  हुं  क्योंकि  ज्योंही  राज्य  व्यापार

 निगम  सम्बन्धी  कोई  अ्ररत  जाता  नाक  सदस्य  उसके  विषय  में  दन  पूछने  के  लिये  उठ  खड़े  होते

 हैं  ।

 for  क्योंकि  बहुत  सी  चीजें  हो  रही  हैं  कौर  हम  चाहेंगे  कि  इन  सब  की  जांच

 की  जाये  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  श्री  वि०
 चल

 शुक्ल  ने  मुझे  इसके  बारे  में  लिखा  था  |

 मेंने  कहा  था  कि  वह  स्वयं  जाकर  राज्य  व्यापार  निगम  के  पदाधिकारियों  कौर  उसके  सभापति  से

 बातचीत कर  सकते  हैं  ।  हमने  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  हुये  लम्बे-लम्बे  पत्र  लिखें  हैं  ।  में  चाहता हूं  कि

 कभी  भी  कुछ  सदस्य  जा  कर  सभापति  से  बातचीत  करके  स्थिति  स्पष्ट  कर  लें  ।  उनकी  झा शंकायें

 झर  सन्देह  दूर  हो  जायेंगे  ।

 fai  पदाथरे  व्या  यह  सच  नहीं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  से  यह  श्राद्या  की  जाती  है  कि  वह

 लाभ  कमाये  कौर  कया  वह  लौह  वयस्क  की  खरीद  अपनी  ठहरने  की  शक्ति  का  लाभ  उठा  कर  विभिन्न

 मूल्यों  पर  पौर  भिन्न-भिन्न  संभरण  करने  वालों  से  करता  है
 ?

 श्री  लदान के  बन्दरगाह  कौर  किस्म  के  अनुसार  मूल्य  भिन्न-भिन्न  होना  ही

 चाहिय े।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों
 :

 हम  इस  बात  से  पूर्ण  सहमत  हैं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  का  विस्तार

 हो  are  वह  सफल  किन्तु  क्या  इसमें  कुछ  सचाई  है  कि  खान  के  मालिकों  को  जो  कोटा  राज्य  व्यापार

 निगम
 में  से  दिया  जाता  हैं  उस  स्टाक॑  को  भी  निकालने  में  कठिनाइयों का  सामना  करना

 पड़ता

 जिस  के  परिणामस्वरूप खानें  बन्द  हो  रही  हैं  ?
 विवान

 मल  wit  में
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 श्री  कानूनगो  :  यह  मैंगनीज  के  बारे  में
 होता  है  कौर  जसा  कि  मेरे  वरिष्ठ  साथी

 बता  चुके  पिछने  वर्ष  मैंगनीज  की  मांग  बहुत  कम  हो  गई  है  थी  ।

 श्री  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  सूचना  दी  गई  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  निर्यात

 और  बेचने  के  लिये  जो  कोटा  ग्रावंटित  किया  गया  है  वे  उसका  मूल्य  खान  के  मालिकों  से  भी  बहुत

 शनी  कानूनगो  :  मुझे  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  में  ८: 46-2188
 low  कि  माननीय  सदस्य

 वह  जानकारी  हमारे  पास  भेजें  जिसकी  जांच  की  जायेंगी  ?

 च्ेालाल  टेक्सटाइल  मरीज  (atg@z)  चा लोस गांव

 1१३१२.  थ्रो  जाधव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  area  चालीसगांव  जिले  छंगा लाल  टेक्सटाइल

 नित्य
 )  लिमिटेड  ने  मिल  बन्द  करनें  के  समय  में  परिवर्तन  करने  का  नोटिस  जारी  किया

 मिल  की  रात  की  शिफ्ट  कब  से  बन्द  की  गई  ;

 मिल  में  इस  समय  कितने  मजदूर काम  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  सोमानी  समिति  ने  इस  मिल  पर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  उपपत्तियां  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  पहले  २६  १९५८  से  मिल  बन्द  करने  के

 समय  में  परिवर्तन  करने  का  नोटिस  दिया  गया  था  जो  wa  स्थगित  कर  २४  geus

 हो  गई  है
 ।

 मिल  की  रात  की  शिफ्ट  €-८-१९५७  से  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।

 220g  मजदूर

 जी  हां ।

 (3)  समिति की  उपपत्ति  का  प्रतिवेदन  गोपनीय  दस्तावेज है  ate  जिसे  बताना  लोकहित में

 होगा  ।  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  झ्र  यदि
 श्रावश्यक  समझा  गया तो

 उद्योग

 तथा  विनियमन )  2EX2  के  उपबन्धों के  अ्रधीन  कार्यवाही की  जायेंगी  ।

 fart  जाघव :  रात  की  शिफ्ट  क्यों  बन्द  कर  दी  गई
 ?

 pat  कानूनगो
 :

 कमंवाहक  पूंजी
 की

 कमी  कौर  स्टाक  का  जमा  हो  जाना  |

 fait  नाशिर  भरुचा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिल  मालिकों  का  विचार  मजदूरों  की  मजूरी

 में
 कमी

 करके  उन्हें  मात  देना  था  शौर  रात  की  शिफ्ट  बन्द  करने  का  यही  कारण  था
 ?

 यह  मिल

 मेरे  ही  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  कारण  मैँ  सत्यता  को  जानता  हूं  ।

 ee
 कानूनगो

 सरकार  को  इस  बात  की  सूचना  नहीं  दी  गई  है
 ।
 re I  गण

 fra  stat  में
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 नये  नमूने  का  चर्खा

 श्री  प्रयास
 :  क्या  वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  १६  SEXY  के

 अतारांकित  प्रशन  संख्या  €  ५५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aaa  प्रौद्योगिकीय  प्रयोगशाला  बम्बई  के  श्री  वी०  वी ०  गुप्त  द्वारा  बनाये  गये

 नये  नमूने  के  चर्खे  की  प्रयोगात्मक  स्थिति  अब  समाप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रो
 (att

 :  से  (7). sft श्री  गुप्त ने  नये  नमूने का  चर्खा  पूरा  बना

 लिया है  ।  उसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कार्यवाही  करने  से  पुर्व  उसकी  क्षेत्रीय जांच  करनी  है  ।

 श्री  पद  क्या  इस  कार्य  के  लिये  श्री  गुप्त  को  कुछ  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  हां  ।  20,000  रुपये  परियोजना  के  लिये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  कौर

 चूंकि  उसका
 प्रथम  रूप  बन  चुका  इस  कारण  परियोजना  पुरी  हो  गई  है  ।

 पश्रीगोरे :
 ये  परीक्षण  कब  किये  गये  थे  ?

 sat  हम  इस  प्रयोगात्मक  मशीन  पर  प्रयोग  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  राज्य

 सरकारों  से  कहने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 जापान  को  लौह  श्रमिक  का  निर्यात

 श्री  पाणिग्रहण  :

 1१३१६.
 र्  श्री  वि०  चे  शुक्ल :

 क्या  बाशणिज्य  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  ag  करेंगे  जिसमें

 निम्न  बातें  दिखाई  गई  हों  :

 १४  लाख  टन  लौह  वयस्क  FEYG—VE  में  जापान  को  निर्यात  करने  के  लिये  भारत

 के  लौह  वयस्क  उत्पादन  करने  वाले  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  लौह  वयस्क  दिया  गया  ;

 और

 प्रत्येक  क्षेत्र  से  निर्यात  किये  जाने  वाले  में  लौह  कितने  प्रतिशत  होता  है
 ?

 मंत्री  :  श्र  इसकी  खरीद
 किये  गये  कुल  वादे

 पर

 अखिल  भारत  के श्राघार  पर  उसकी  मात्रा  कौर  यातायात  की  सुविधा  को  देखते  हुये  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  की  जाती  है  ।  देव  से  आयात  की  जानें  वाली  मात्रा  में  लौह  का  ६५  से  ६०

 जत  तक  होता है

 आाणिग्रहो  :  जहां  तक  PY G—KE  में  जापान के  निर्यात  कोटे  का  सम्बन्ध  इस  कोटे

 का  वितरण  रूरकेला  शादी  के  खनिज  क्षेत्रों  में  किस  प्रकार  किया  गया था  ?

 pat  कानूनगो
 :

 लौह  वयस्क  का  कुल  उत्पादन  ५०  लाख  टन  जिसमें से  लगभग  ३०

 नाय  ee
 लाख टन  राज्य  व्यापार  निगम  निर्यात  कर  देता  है  ।

 प्रदान  जापान  के  साथ  किये  गये  संविदा  के  सम्बन्ध

 yaya  अंग्रेजी  में
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 में  जो  केवल  १४  लाख  टन  का  है  ।  जैसा कि  मैं  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  लदान  भिन्न-भिन्न

 पत्तनों  से  अलग-अलग  होता  है  इस  कारण  में  किसी  विशेष  खान  के  अलग-अलग  झ्रांकड़े  नहीं  बता

 ख सकता ।  इस  वर्ष  हमारा  aa  है  कि  कलकत्ता  पत्तन  से
 १०

 लाख  प्रदीप से
 Yo

 विभाग  १  लाख  काकिनाडा  १  लाख  मछलीपटनम  १  लाख  टन  कुड्डलोर  १  लाख  मद्रास

 ३.  २  लाख  इरादी  लदान  होगा  ।  )

 श्री  fao  चे  दाल  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार
 fa
 1१1१ तरस  अर  भी

 ays
 सरकार के  पास

 बिहार  द्वारा  इस  प्रकार  राज्य  व्यापार  निगम  के  लौह  वयस्क  खरीदने  की  नीति  का  प्रतिरोध

 किया  गया
 है

 ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।

 श्री  fac  च  शुक्ल
 :  सदन  को  निगम  के  कार्यकलापों  की  यथोचित  जानकारी  नहीं  कराईं

 श्री रंगा  :  क्या  सरकार  उन  उ  गें  और  उत्पादन  न  करने  वालों  की  एक  सुची  प्रकाशित

 करेगी  जिनको  कोटा  दिया  जाता  है
 ?

 न

 fait  कानूनगो
 :  ये  कोटे  नहीं हैं  ।

 जो
 ५  मैंने  दिये  हैं  वे  पत्तनों  से  सम्मिलित  निर्यात  के

 wine हैं  ।

 श्री  लाचार  :  कया  मैसूर का  कोटा है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  मैसुर  के  सम्बन्ध  में  लौह  वयस्क  का  निर्यात  मंगलौर  कौर  करवाड़  से  किया

 जाता है  ।  कुछ  मद्रास  को  भी  दिया  जाता  है  ।  मैँ  खान  के  अलग-म्लान  मांकड़  नहीं  बता  सकता  |

 महोदय  :  प्रति  दिन  जब  भी  राज्य  व्यापार  निगम  का  नाम  है  उस  दिन  सदन  में

 उसी  की  धम  रहती  है  ।  मैं  प्रतिवेदन  पर  वाद-विवाद  करने  का  दूंगा  ।  मैंने  इसके  लिये

 प्रतिशत  दिन  वाला  प्रस्ताव रखा  है  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात  की  शिकायत  करते  हैं  कि  हम

 वादी  ढंग  से  नहीं  काय  कर  रहे  हैं  र  साथ  ही  वे  राज्य  व्यापार  निगम  पर  दोषारोपण  भी  करते

 यदि  हम  sarge  are  पश्चिम  किसी  भी  कौर  चले  जायें  तो  हम  देखेंगे  कि

 सम्पूर्ण  व्यापार  सरकार  के  हाथों  में  है  ।  हमारे  यहां  राज्य  व्यापार  निगम  ने  केवल  एक  मद

 हाथों  में  लिया  है  जिस  पर  प्रति  दिन  तमाम  पूछे  जाते  हैं  भले  उसे  लाभ  हम्ना  हो  waar  हानि  ।

 सदन  यदि  इसका  सम्पूर्ण  ढांचा  बदलना  चाहता  है  तो  वह  बदल  सकता  है  ।

 रेणू  चक्रवर्ती  :  हम  चाहते हैं  कि  ae  से  काम  करे  प्रौर  इसी  करारण  हम

 स्पष्ट रण  चाहते  हैं  |

 furan  महोदय
 :  ag  सदन  कोई  निदेशालय तो  है  नहीं  जिसमें  प्रत्येक  दिन हर  चीज

 पर  विस्तृत  बात  की  जा  सके
 |

 लगभग  प्रतिदिन  ही  मैं  अनेक  प्रदान  पूछने  की  अनुमति  देता  हूं
 ।

 से  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सदन  को  भ्र पना  विचार  बता  देना  चाहता  हूं  ।  हमने

 यह  निर्णय  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योग  आरम्भ  किये  जा  सकते  हैं  ak  राज्य  व्यापार
 के

 लिये  भी  अनुमति  दे  दी  गई  है
 ।

 मैं  यहां  विस्तार  में  चर्चा  करने
 की

 wants .~]  नहीं  दे  सकता

 |

 —  aE

 Hye  अंग्रेजी  में
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 pat  tat:  यह  विस्तृत  चर्चा  की  बात  नहीं  यह  भेद-भाव का  AeA  है
 ।

 शिष्य  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  वह  इस  मामले
 पर

 माननीय  सदस्यों  से

 चर्चा  लिये  सहमत  हैं  किन्तु  उनके  पास  कोई  जाता  ही  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  यह

 समझते  हैं  कि  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला.है  तो  वे  पहले  मंत्री  महोदय  को  लिखें  ।  यदि  उन्हें  कोई

 जानकारी
 न

 मिले  प्रौर
 जो

 मैँ  समझूंगा  कि  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण sea
 तो

 मैँ  उसे  स्वीकृत कर

 लूंगा  ।  कुछ  भी  हो  वह  हमारे  मंत्री  हैं  ।

 शी  विमल
 घोष

 :  तो  फिर हम  मंत्री  महोदय  को  लिख  कर  यह  पूछ  सकते  हैं  कि  कितना

 लौह  अयस्क  निर्यात  किया  जाता  हैं  ।  हम  यहां  प्रश्न  न  पुछ  कर  लिख  कर  कुछ  भी  उनसे
 .  पूछ

 सकते हैं  ।

 महोदय
 :

 उन्हें हैं  यहां  प्रश्न  पूछने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  वास्तव  में

 श्रादचर्य  होता  है  ।  मैँ  एसे  geal  at  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  जिनका  उत्तर  किसी  अ्रथव्रा

 प्रकाशित  रिपोर्ट  में  मिल  सकता  है  ।  मैं  ऐसे  प्रश्न  पूछे  जाने  के  लिये  wane  देने  हेतु  हूं

 जिनका  उत्तर  अरन्य  कहीं  उपलब्ध  न  हो  ।  जहां  तक  राज्य  व्यापार  निगम  का  सम्बन्ध  सर्वप्रथम

 तो  जो
 कुछ  वे  जानना  चाहते  हैं  उनका  उत्तर  उन्हें  उसी  से  मिल  जायेगा

 ।  उससे
 वे

 न
 केवल  यही

 अपितु  सभी  कुछ  पुछ  सकते  हैं  ।  यदि  उन्हें  किसी  बात  का  उत्तर  नहीं  मिलता  है  तो  मैं  va

 को  पूछने  की  ania  दगा  |

 श्रीमती  खक्रवर्तों  यदि  श्राप  इस  प्रकार  का  भ्रधिनिणंय  देते  तो  बड़ी  खतरनाक

 स्थिति हो  जायेगी  |  यह  सच  है  कि  हमें  सदैव  यही  उत्तर  दे  दिया  जाता  हैं  कि  जानकारी  was

 पुस्तक  से  मिल  सकती  है  प्रौढ़
 हम  उस  पर  कौर  पूछ-ताछ नहीं  करते  हैं  ।  किन्तु यदि  यह  गत

 tale  जो  नियमों  के  अ्रन्दर  ग्रा  जाता  तो  क्या  हम  सरकारी  क्षेत्र  ्र  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के

 fat  wat  wat  नियम  बनायेंगे ?

 fama  महोदय  :  यह  नियम  के  अन्दर  नहीं  ara  हैं  ।  तो  निर्वचन  का  प्रशन है  ।

 श्री  वे०  प०  नायर  तो  फिर  प्रक्रिया के  नियमों  में  परिवर्तन  करना  पड़ेगा

 पशिध्यक्ष  महोदय  मं  एसा  ही  करूंगा |

 गजनी  Fo  To  नायर  श्राप  एसा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 format  महोदय  :  प्रत्येक  विस्तृत  जानकारी  नियमों  के  orate  नहीं  प्रति  है  ।  हम  राज्य

 व्यापार  निगम  ea  अन्य
 जो

 भी  निगम  बनाते  हैं
 तो

 उसे  कुछ
 हद

 तक  स्वायत्तता  भी  '
 देते

 इसका

 तात्पर्य  यह  नहीं  कि  हम  सभी  भ्र धि कार  उसे  दिये  दे  रहे  हैं  प्रौढ़  यदि  ag  कोई महत्वपूर्ण  विषय  होता

 तो  मैं  एसे  प्रश्नों  को  पूछने
 की

 अनुमति  दे  देता  हूं
 ।  मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है

 ।
 मैं  नहीं

 समझता  कि  हमें  समय  इस  प्रकार  व्यय  करना  चाहिये  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  यह  कुछ  न  हो  यदि  मननीय  मंत्री  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिये  अधिक

 अच्छी  तरह  तैयार  हो  कर  राय  ।

 पविाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल
 बहादुर  शास्त्री :

 श्री  घोष  को  कुछ  गलतफहमी

 हो
 गई  हम  बराबर  उत्तर  देते  रहते

 हैं  श  meee
 राशा

 रिकि
 त

 अमूल
 अंग्रेजी  में
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 me

 श्री  विसल  घोष  मैं  अध्यक्ष  महोदय
 से

 हमें  wea  कौर  भ्रनुपूरक पूछने  की  प्रचमति च्च्  न

 देने  के  सम्बन्ध  में  केवल  निवेदन  कर  रहा  था  ।  माननीब  मंत्री  के  विरुद्ध  मुझे  कुछ  नहीं  कहना

 है  ।

 foe  महोदय
 :  यह  area  की  बात है  ।  श्री  घोष  कहते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  उत्तर

 देने  के  लिये  तैयार  हैं  किन्तु  मैं  अनुमति  नहीं  देता  ।  कुछ  भी  हो  हम  wa  स्थिति  समझ  लें  ।  जब  कभी

 कोई  महत्वपूर्ण विषय  होता  भलें  ही  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  के  इच्छुक
 न

 हों  तो  भी  यदि  वह  चीड़

 ऐसी
 है  जो  सदन  ale  जनता

 को
 जाननी  चाहिये  तो  मैं  ऐसे  प्रश्नों  के  लिये  अनुमति  दे  देता  हूँ

 ।

 श्री  fao  qo  माननीय  मंत्री ने  प्रभी  कभी  कहा  है  कि  उन्हें  बिहार  सरकार  से  कोई

 शिकायत प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  जब
 कि

 मेरे  पास  शिकायत  की  एक  प्रतिलिपि  मौजूद
 जो

 मुझे

 प्राप्त हुई  है  ।  में  उसे  सभा  पटल
 पर

 रख  दूंगा  ।

 fat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  वह  प्रतिलिपि  राज्य  व्यापार  निगम  को  भेजी  गई  होगी  जो

 एक  स्वायत्तशासी निकाय  है  ।  वह  मंत्री  प्रिया  मंत्रालय  में  नहीं  पहुंची  है
 ।  इस  प्रकार का  अन्तर

 आसानी  से  समझा  जा  सकता  है  ।

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  से  यह  ala  नहीं  की  जा  सकती  कि  वह  राज्य  व्यापार

 निगम  का  प्रारम्भिक  ज्ञान  रखते  हैं  ।

 ्रन्तर्राष्ट्रीय  शम  सम्मेलन

 1१३१७.  att  वारि  क्या  श्रम  bait
 रोज े  |  गार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  हुये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  में  भारतीय  मजदूरों  का

 प्रतिनिधि-मंडल  जेनेवा  तब  पहुंचा  जब  कि  सम्मेलन  के  मजदूर  सदस्यों  का  चुनाव  समाप्त  हो  चुका

 था ;

 क्या  यह  भी  सच  कि  प्रतिनिधि-मंडल  के  सदस्यों  के  नाम  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के

 प्राधिकारियों  को  समय  के  भीतर  नहीं  बताये  गये  थे  ;  कौर

 इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 oh par  उपमंत्री  प्राचीन  :  सम्मेलन  ४
 जून  को  प्रारम्भ  टूटा  था  ।

 दरों  का  प्रतिनिधि-मण्डल  ३  जून  को  जेनेवा  पहुंच  गया
 था  ।

 किन्तु  नूंकि,सम्मेलन  के  मजदूर  दल  ने

 अपनी  बैठक  २  जून  को  ही  कर  इस  कारण  भारतीय  प्रतिनिधि-मंडल  उस  dan  में

 भाग  नहीं  ले  सका  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रतिनिधि-मण्डल  के  सदस्यों  को  बैठक  होने  से  काफी  पहले  भेजने  की  बात  ध्यान  में

 रखी  गई  थी  ।

 fat  वॉरियर :  भारतीय  श्रम  संगठनों  में  प्रतिनिधि  भेजने  का  क्या  आधार  था
 ?

 बया  संगठन  की  सदस्यता  को  भी
 दृष्टि

 में  रखा
 i i  ा  अ  की

 मूल  sash  में



 १७  PENS  मौखिक  उत्तर  RACE

 fat  आबिद  जी  अत्यधिक  सत्यापन  के  भझ्राधार  पर  जो  प्रतिवर्ष  किया

 जाता है  यह  पता  लगा  था  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  के  सदस्यों  की  संख्या  सबसे

 अधिक  है  ।  इस  कारण  वह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  में  प्रतिनिधित्व  करने  की  अधिकारिणी  समझी

 गई  ।  इतना  ही  नहीं  उनके  अधिकार-पत्र  की  जांच  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  अधिकार-पत्र

 समिति
 ने  की  थी  ate  उसने  भी  इसे  सहमति  दे  दी  थी  ।

 पची  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :  इस  प्रकार  के  प्रतिनिधि-मंडलों का  चुनाव  करने  में  क्या

 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  वह  केवल  उन्हीं  संगठनों  के  प्रतिनिधि  भेजती  है  जिसके
 सदस्य  बहुमत  में

 होते  हँ  तथा  दूसरे  अन्य  संगठन  जिनकी  सदस्य  संख्या  चाहे  कितनी  भी  हो  उनका  प्रतिनिधित्व

 करने  ऋतुमति  नहीं दी  जाती  ?

 श्री  आबिद  चली  :  भ्रत्तररष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विधान  की  प्रतिष्ठा  रखनी  पड़ती  2,

 उसी  के  आधार  पर  चुनाव  किया  जाता  है  ।

 fat  इस  वर्ष  पअ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  सम्मेलन में  कितनी  समितियां  बनाई

 गई  थीं ?  क्या  हमारे  प्रतिनिधि-मंडल इन  समितियों  में  रखे  गये  थे  ?

 श्री  आबिद  चली  :  मेरे  विचार से  ३  या
 ४

 समितियां  बनाई  गई  थीं  ate  इन  समितियों

 में  भारत  के  मजदूर प्रतिनिधियों ने  भी  भाग  लिया था  ।

 श्री  ao  qo  faga  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के

 विधान  का  पालन  किया  जा  रहा है  ।  मुझें  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 श्रम  संगठन  के  विधान  के  भ्रनुसार  सभी  प्रतिनिधिक री  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  के  संगठनों  को

 निधि-मंडल  के  सदस्यों  की  एक  सूची  भेजनी  पड़ेगी  कौर  सरकार  को  उसमें  से  प्रतिनिधि  छांटने  होंगे  ।

 भारत  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  आबिद  चली  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  विधान  के  अनुसार  हमें  संबंधित  संगठनों

 से  एक  भ्रनूमोदित  सुची  मांगनी  पड़ती है  ।  यदि  वे  सहमति  सूची  नहीं  भेज  पाते  हैं  तो  हमें  सबसे

 अ्रधिक  सदस्यों  वाले  संगठन  को  आमंत्रित  करना  पड़ता  है  जो  उनकी  प्रतिनिधि  समझी  जाती

 इसी  नियम  का  पालन  यहां  किया जा  रहा  है  ।

 श्री  स०  मस०  बनर्जी  :  क्या  अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  ने  हाल  ही  में  सरकार  को

 ५  सदस्यों  की  संख्या  १४,  ७२,  vee  बताई  है  जिसकी  संख्या  भारतीय  राष्ट्रीय  कामिक  संघ

 कांग्रेस  के  सदस्यों  से  ६२,९०६  श्रमिक  कौर  यदि  ऐसा है  तो  कया  wake श्रम  संगठन

 में  प्रतीत  भारतीय  कार्मिक  संघ  का  प्रतिनिधित्व  किया  जायेगा  ale  यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं  ?

 श्री  आबिद  अली :  अ्रखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  तथा  wea  केन्द्रीय  कार्मिक

 संघ  संगठनों  से  भी  सूचियां  प्राप्त हुई  हैँ  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  संख्या  बताई है  उसके  विषय

 में  मुझे यह
 निवेदन  करना है  कि  इस  संगठन  ने  जिन  संघों की  सूची  प्रस्तुत  की  है  वह  इतनी

 पूर्ण  है  कि  उनके  लगभग
 ५०  shard

 सम्बद्ध  संघों  की  पंजीयन संख्या  तक  नहीं  दी  गई  है
 ?

 श्री  स०  बुर्जों
 :

 प्रतीत  भारतीय कार्मिक  संघ  कांग्रेस  ने  एक  Beal सूची  प्रस्तुत

 की  है  |
 मंत्री

 महोदय  उसमें  कुछ  संशोधन  चाहते थे  ।
 शुद्ध  की  गई  सूची  में  सदस्य  संख्या

 अंग्रेजी  में



 ३३१८  मोदी  १७
 सितम्बर

 gays

 झूठे  Pens  E
 ¢¥,92,  68  दिखाई  गई  हेलोइस  बद्ध  चन  ों  की  संख्या  १,४८२  है  ।  अखिल  भारतीय  कार्मिक

 संघ  कांग्रेस ने  अपनी  सूची  प्रस्तुत  कर दी  है  ।  क्या  उनकी  जांच  अथवा  उनका  सत्यापन  किया
 a+ °? गया

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  का  कथन है  कि  वे  सही  नहीं

 श्री  तंगामणि  अ्रखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  से  ae  अन्तिम  सूची  प्राप्त  करने

 के  पश्चात्  कि  सदस्य  संख्या  १४  लाख के
 खास-पासी

 ह  ्र  रवां  की

 शल्या
 १,००० के  लगभग

 क्या  सरकार ने  आ्रांकडों  सत्यापन  किया है  ?

 श्री  आबिद  चली  :  मांगी  गई  सुचना  प्राप्त  हो  जाने  के  परिचित  सत्यापन  कार्य  किया

 जायेगा  |  हमनें  अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  को  यह  के  लिये  वापिस

 लौटा  दी  है  कि  वे  हमें  इन  संघों  की  पंजीयन  संख्या  बतायें  ।  कछ  के  तो  पते  तक  नहीं  दिये  गये

 नहें  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  में  प्रतिनिधित्व का  भ्राता  ३  EAC  की  सदस्य  संख्या  माना

 गया  था  ।  अब  माननीय  सदस्य  ३१  १९५८  की  सुची  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  नई  सूची  का

 ग्रा घार  वही है  जिस  पर  QeUe BR LAAT के  सम्मेलन  के  लिये  चुनाव  किया  जायेंगी  |

 fat  त०  ao  विमर्श  माननीय  मंत्री
 का

 कथन  है  कि  सहमति  प्राप्त  सदस्यों  की

 सूची  भेजी  जाती  गत  जन  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  के  प्रतिनिधियों  की  सुची  पर  अन्तिम

 निर्णय  से  पुर्व  क्या  दोनों  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संगठनों  से  सहमति  प्राप्त  सदस्यों  की  सूची

 गई  थी  जिनको  भारत  सरकार  से  मान्यता  मिली  हई  है
 ?

 श्री  आबिद  लगभग  वर्ष  तके  प्रयत्न  करने  पर  भी  हमें  इसमें  सफलता  नहीं

 मिली  मननीय  सदस्य  जानते ह  |

 महोदय  पिछले  वर्ष  भी  उन्हें  सफलता  नहीं  मिली  थी  ।

 मैं  चाहता श्री  ao  ब्०  विशाल  राव  उन्हें  ऐसा  कहने  दीजिये  ।  के  मंत्री  महोदय

 कहे  ।

 क्या  सच  है  कि  अकेले  केरल  में  इस  ag  ग्रसित  भारतीय  कार्मिक श्री  पलनियाण्डी

 संघ  कांग्रेस  के  सदस्यों  की  संख्या  में  विधि  हई
 है  यद्यपि  औद्योगिक  श्रमिकों  में  कमी  हो  गई

 श्री  अ्धिद  केरल  में  अखिल  भारतीय  कामिक  संघ  कांग्रेस  के  सदस्यों  की  संख्या

 ४००  प्रतिदिन  से  अ्रधिक  बढ़  गई  है  |  किन्तु  उन्होंने कुछ  wes  अच्छे  कार्मिक  संघों  की  पंजीयन

 संख्या  नहीं  बताई  है  जिनका  दावा  है  कि  वे  प्रखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 ae  महोदय  हम  इस  बात  का  यह ह  निश्चय  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  ठीक  है

 अथवा  नहीं  ।

 rat  जयपाल  सिह  समाचार  पत्र  उद्योग  में  बिक्री  का  लेखा  परीक्षा  ब्यूरो  है
 जो  समाचार

 पत्रों  की  बिक्री  की  अधिकृत  मशीनरी  है  ।  क्या  इन  कार्मिक  संघों  द्वारा  किये  गये  दावे  के
 सत्यापन

 के  मामले  में  कोई  इसी  प्रकार  की  लेखा  परीक्षा  मशीनरी  है
 ?

 श्री  आबिद  चली  संघों  की  सदस्यता  के  की  कुछ  मशीनरी  हमारे  भी

 —  को  फिक

 मिल  wast में



 मौखिक  उत्तर  ३ेडश्€ १७  १९४५८

 fat  नाथ  इस  तथ्य  की
 दृष्टि  से

 कि
 माननीय  मंत्री  ने  अखिल  भारतीय

 कार्मिक

 संघ
 कांग्रेस  ay  सदस्य  संख्या  को  चुनौती

 दी
 है  ate  अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  ने  भी

 उसका  प्रत्युत्तर  दे
 दिया

 क्या  सरकार एच  ०  एम०  एस०  मजदूर  को  प्रतिनिधिकारी

 संगठन  के  रूप  में  मान्यता  देने  पर  गम्भी  रता-पुर्वक  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  आबिद  चली :  इसकी  सदस्यता  प्रतिवर्ष  कम  होती  जा  रही  है
 ।

 pot  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  जो  नैनीताल  में  eat  संघों

 की  सदस्य  संख्या  के  सत्यापन  के  बारे  में  नियम  बना  दिये  गये  तो  कया  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ
 संगठनों

 में  र  विशेषकर प्रतीत  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  ने  इन  नियमों  का  पालन  किया  है  ?

 fat  आबिद  नैनीताल में  इस  बारे  में  सहमति  दी  गई थी  शौर  wa  उनका  पालन

 किया  जायेगा  ।  जहां  तक  प्रश्न के  दत्त  श्राद्ध  का  सम्बन्ध  कभी  कोई  ऐसा  अवसर नहीं  कराया  है

 जब  कि  यह  कहा  जा  सके  कि  उन्होंने  इसका  पालन  किया  है  भ्रमणा  नहीं  ।

 चरण  शक्ति  tex

 ः

 /  मो  पी०  Wo

 1  at  जाघव

 1१३२१.  ,  श्री प०  ला०  बारूपाल
 :

 दलजीत

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रूण-शक्ति  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भारत  में

 शक्ति  केन्द्र  स्थापित करने  की  प्रस्थापना  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  वह  क्या है  ?

 विदेदिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  at):  जहां  ।

 शरण-शक्ति  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति

 तक  १०  लाख  किलोवाट  नाभिकीय  शक्ति  अधि प्लावित  की  जाये  कौर  यह  काम  दो  शक्ति  केन्द्र

 स्थापित  करके  जिनमें  से  प्रत्येक  में  ढाई-ढाई  लाख  किलोवाट  के  दो  यूनिट  हों  ।  उन्होंने  यह  भी

 सुझाव  दिया  है
 कि

 एक  यूनिट  का  निर्माण  ae  वर्ष  शुरू  कर  दिया  जाये
 ।

 fat  पो०  रा०  शक्ति  रियेक्टर  देश  में  ही  तैयार  किये  जायेंगे  कौर

 क्या  झ्राणविक  रिएक्टरों  के  लिये  इंधन  देश  में  ही  उपलब्ध  होगा
 ?

 fat  सादत  शर्ली  इसके  लिये  पूर्व  सूचना  चाहिये
 ।

 fat  जाघव
 :  ये  केन्द्र किन  स्थानों  पर  बनाये  जायेंग े?  क्या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया

 है
 ?

 श्री  सादत  wet  नहीं  |

 मिल  अंग्रेजी मे

 205  (A)
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 पति  दिनेश  fag:  क्या  इस  प्रकार  तैयार  की  जाने  वाली  विद्युत  शक्ति  जलविद्युत  शक्ति

 से  सस्ती  होगी  ?

 श्री  सादत  दलों  ara  का  विचार  है  कि  इन  बिजली  घरों  में  जो  बिजली  तैयार

 की  जायेगी  उस  पर  उतनी at  लागत  जायेगी  जितनी  कोयला  क्षेत्रों से  दूर  स्थित  थर्मल  पावर

 स्टेशनों  से  पैदा  की  जाने  वाली  बिजली  पर  जाती  है  ।

 peat  जाघव  :  क्या  यह  सच  है  कि  उदयपुर  के  निकट  आणविक  बिजली  घर  लगाने  सम्बन्धी

 राजस्थान  सरकार  की  प्राय ना  ठुकरा  दी  गई  ?

 श्री  सादत  चली  मुझे  मालूम  नहीं  है  ।

 पच्ची  नाथ  क्या  यह  सच  नहीं  कि  गत  सप्ताह  जिनेवा  में  डा०  भाभा ने  कहा  कि

 अन्त  में  यह  बिजली  सस्ती  ही  पड़ेगी
 ?

 fat  सादत  अरली  यह  सच  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सेन्ट्रल  हाल  में  भी  यही  कहा  था  ।

 दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  राजस्थान  में  ग्राणीण  बिजली घर  लगाने  के  बारे में  कोई  निर्णय

 किया  गया  है
 ?

 fat  सादत  चली  at:  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया है  ।

 अनधिकृत  भवन  निर्माण

 1*१३२२.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे कि

 दिल्‍ली  में  कितने  सरकारी  भू-गृहादि  में  प्राधिकृत  रूप  से  निर्माण  किया  गया  है  ;

 सरकारी  quate  में  से  इन  अनधिक  ढांचों  को  हटाने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  तो  वह  क्या

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  wat  go  :  सरकारी

 में  किये  गये  श्रनधिकत  निर्माण  का  कोई  ठीक  ढंग  से  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  उपलब्ध  जानकारी

 से  पता  चलता  है  कि  इनकी  संख्या  मो  तौर  पर  २०,०००  के  लगभग  होगी  |

 सरकारी  भ-पहलादी  रूप  से  रहने  वालों  की  बेदखली  )  १९४५८

 जब  अधिनियमित  हो  जायेगा  तब  वह  उत  मामलों  का  शीघ्र  निर्णय  करेगा  जहां  wafaea  निर्माणों

 को  हटाना  झ्रावस्यक  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  यह  देखते  ये  कि  अनधिकृत  निर्माणों  की  संख्या  इतनी  अधिक है

 नियमित  रूप  से  इसकी  रोकथाम  करना  क्यों  झ्रावश्यक  नहीं  समझा  जाता  |

 श्री  अनिल  go  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  पूर्वी  पंजाब  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  निर्णय  देते  के  पश्चात्‌  सरकारी  ज़मीन  पर  (ana 4  कब्जा  करने
 वालें लों

 को  बेदखल  करने  के

 अग्रेजी  में
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 इसके लिये  हमारे  हाथ  में  कोई  विधायिनी  शक्ति  नहीं  थी  इसलिये  कोई  भ  नहीं  रखे  गये  थे  ?

 अतिरिक्त  गृह-कार्य  मंत्री  ने  भी  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  बताया  था  कि  ये  ढांचे  बनते  शर  गिरते  रहते  हूं

 इसलिये  इसके  अकड़  रखना  बहुत  कठिन  है  ।

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कया  माननीय  मंत्री  का  यह  भ्र भि प्राय है  कि  न्यायिक  शक्तियों

 के  अभाव  में  वह  न्यायालय  के  द्वारा  भी  कोई  कार्यवाही नहीं  कर  सकते ?

 शी  अनिल go  न्यायालय  से  निर्णय  कराने  में  ब  त  समय लग  जाता  इसलिए

 हमनें  लाक-सभा से  विशेष  शक्तियां प्राप्त  करना  ही  ठीक  समझा  ।

 part  हरिश्चन्द्र  क्या  कारण है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  पहले  की  बातें  पूछ  रहे  हैं  |  माननीय  मंत्री  नें

 बताया  कि  जब  उन्हें  शक्तियां  प्राप्त हो  गई  श्योर  इस  बारे  में  बीच  ही  कार्यवाही की  जायेंगी  ।

 प्रदान  काल  सरकार  की  AAT TAT  करने
 ते

 के  लिये  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  कोई  जानकारी

 प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  नहीं कर  रहे  हैं  ।  अगला  प्रश्न  |

 बर्मा  में  भारतीय

 +

 |  श्री  तंगामणि

 थी  सूरज

 तथा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  राग  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच  है

 कि
 बर्मा  में  गय

 उन 3 भारतीय  प्रेरकों  कौर  उनके  बाल-बच्चों  को

 भारतीय  नागरिक  नहीं  माना  जाता  जो  वहां  के  नागरिक  बन  च  रथवान  नागरिकता  प्राप्त  करने

 के  झ्रावेदन पत्र  दिये  हें  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि
 बर्मा  सरकार  ने  हाल  ही  में

 उन  भारतीय  प्रगणकों
 जो

 के  नागरिक  aq  गये  ये  प्रतिबन्ध  लगा  दिय ेहैं  कि  वे  भारत  में  रहने  वाले  अपने  आश्रितों  को

 a  नहीं  भेज  सकते  कौर

 यदि  तो  प्रतिबन्ध  किस  प्रकार  के  हैं
 ?

 उप मंत्रो  लक्ष्मी  जी  नहीं ।
 उन  भारतीयों  की

 जो  बर्मा वें  नागरिक बन  गये  स्त्रियां  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  जब  तक  वे  स्वयं  बर्मा  की  नागरिकता

 ग्रहण  नहीं कर  लेतीं  ।  अवयस्क  बालक  बर्मा  के  नागरिक  माने  जाते  हैं  परन्तु  वयस्क  होने  के  एक

 वर्ष  बाद  तक  वे  भारतीय  नागरिकता  केਂ  लिये  विकल्प दे  सकते  हैं  ।

 ait  वे  जिन्होंने  बर्मा  की  नागरिकता  के  लिये  विकल्प  नहीं

 भारत में  रह  रहे  भ्र पनी  स्त्री  प्रौढ़  बच्चों  को  २०
 रुपये  मासिक

 भेज  सकते  बर्मा के  नागरिक

 बन  चुने
 न्याय भारतीय  यदि  भारत में  wad  सम्बन्धियों  को  रुपया भेजना  चाहें  तौ  बर्मा  सरकार  प्रत्येक

 मामले

 को  देख
 कर  निर्णय ae  कती i  a  $<

 मिल  अंग्रेजी  में में
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 क्या  यह  सच  है  कि
 कुछ  मास  पहले  ही  राशि

 को  घटा  कर  २०  रुपये

 मासिक  किया  गया  ?  उस  से  पूर्व  यह  ule  कितनी

 परिणति  लक्ष्मी  १  १६५८  से  यह  राशि  २०  पये  निर्धारित की  इस

 से  पूवे ३१  १९५५  तक  भारतीय  राष्ट्र जन  ५०  रुपये भेज  सकते  थे
 जो  १  x aX

 से  ३०  रुपये  कर  दिया  गया  |

 नी  तंगा मणि  यह  देखते  हुये  कि  २०  रुपये  मासिक  में  कोई  भी  परिवार  निर्वाह  नहीं  कर

 सकता  FAT  सरकार  इसे  बढ़ाने  के  लिये  अभ्यावेदन  करेगी  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  सेना  :  ये  प्रतिबन्ध  बर्मा  में  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  के  कारण  लगाईं

 ?

 श्र ये  केवल  भारतीयों  पर  ही  नहीं  बल्कि  बर्मा  में  रहने  वाले  सभी  विदेशियों  पर  लागू  होती

 far  रामनाथन  चेट्टियार  :  जिन  परिवारों  को  इस  से  हानि  पहुंची  है  क्या  उन  से  सरकार

 को  कोई  अभ्यावेदन  मिले हैं  कौर  यदि  at  तो  उनके  कष्ट  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या

 कार्यवाहीਂ  कर  रही  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  कई  श्म्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते

 अर
 जिन  मामलों

 में  अत्यन्त

 marae  ता  है  उनके  बारे  में  बर्मा  में  भारतीय  राजदूत  विनिमय  नियंत्रण  प्राधिकारियों  से

 मिल  कर  सहायता  करता है

 श्री  ary  ~ fact  क्या  सरकार  उन  लोगों  को  सहायता  देगी  जो  यहां रह  रहे  हैं
 ग्रोवर  जिन्हें

 बर्मा  से  पया  नहीं  भेजा  जा  सकता  |

 fatter  लक्ष्मी  मेनन  भारत  सरकार  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  कि  वह  उन्हें  सहायता

 श्री  भारत  सरकार  बर्मा  सरकार को  उधार  देती  रही है  यह  देखते हुये  क्या  उसने

 बर्मा  सरकार  से  यह  कहना  उचित  समझा  कि  वह  राशि  ३०  पये  अथवा  ५०  रुपये ही  रखी  जायें

 श्र  बर्मा
 को  दिये गये  ऋण  में  से  भुगतान  करके  स्वयं  ही

 उस
 कठिनाई  को  दूर  कर  ले

 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  इस  wer  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है

 ।
 विदेशी  मुद्रा  की

 नाई  के  कारण  बर्मा  सरकार ने  ये  प्रतिबन्ध  लगाये थे  ।  हम  बर्मा  सरकार  को  शरापना  निश्चय

 बदलने  के  लिये  नहीं  कह  सकते  |

 a
 पभ्रध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  ऋण  ले  लिया  है  we  वे  वापस  देने  के  लिये  तैयार  नहीं

 हं
 ?

 श्री  त्यागी  :  भारत  में  रहने  वाले  बर्मी  लोग  रखने  देश  में  कितना  रुपया  भेज  सकते  हैं  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  इसके  लिये  पूर्व  सुचना  चाहिये  |

 सोलहवां  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 1*  १३२४.  श्री  तंगा मणि  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  ११  28 ys  को

 पटल  पर  रखें  गये  सोलहवें  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  के  कार्यवाही  aria  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखने  की
 कपा  करेंगे  जिस  में

 यह
 जानकारी

 हो  :--

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  सम्बन्धी  निर्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 बीमा  कराने  वाले  कितने  कर्मचारियों  को  सुविधायें  दी  गई  श्र

 बढ़ाई  गई  दर  नियोजकों  पर  कब  तक  लागू  की  जायेंगी  ?

 श्रम  प्र  रोज़गार  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ato  :.

 एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०६]

 (a)  Yo,o00 |

 शहरी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  द्

 श्री  तंगा मणि :  नैनीताल  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  की  नौ  सिफारिशों  का

 उल्लेख  विवरण  में  किया  गया  ३०  रुपये  अवरोध  फीस  शौर  प्रसुत  काल  में

 सुविधायें  देने  शर  प्रतीक्षा  अवधि  का  पुनरीक्षण  करने  के  बारे  में  कब  बिचार  किया

 जायेगा  ?

 श्री  ल०  नाठ  बहुत  शीघ्र  |

 प्रत्यक्ष  उन्होंने  कहा  कि  इस  पर  विचार  किया  जायेंगी ।

 for  तंगामणि :  प्रमुख  सिफारिशों  में  से  एक  यह  भी  थी  कि  नियोजकों  का

 दान  ¥  oy,  प्रतिशत  की  मूल  संविदित  दर  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।  इस  पर  कब
 विचार

 जायेगा  ?

 fait  ल०  ato  सिश  निगम  की  गत  बैठक  में  इस  पर  विचार  किया  गया  था  कौर

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  अभी
 इसे  लागू

 न
 किया  जाये  क्योंकि  वर्तमान  वसूली  इसे

 प्रयोजन के  लिये  पर्याप्त  है  ।

 ~
 पन्नी  तंगा मणि  :  क्या  सरकार  को  मालूम है  कि  वर्तमान  योजना  के

 नियोजकों  का  अंशदान  घटाया  गया  नियोजक  कर्मचरियों  की  अ्रपेक्षा  कम  श्रंशरदान
 दे

 रहे  हैं

 श्री
 to  ato  मिश्र

 :  ae  ठीक  है  कि
 इस

 समय  कमंचारियों  को  अधिक  अंशदान  देना

 पड़ता  है  परन्तु  सारा  लाभ  कर्मचारियों  को  ही  होता

 इराक  के  साथ  चाय  का  व्यापार

 1१३२५.  श्री
 प्र०  चे

 क्या  वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 इराक  को  भारतीय  चाय  के  नियति  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  कौर

 साधारण  तथा  अ्रधिक  पैदा  ह  वाली  भारतीयਂ  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिये  क्या  उप

 faa  झम्रेजी  में
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  इराक  को  भारतीय  चाय

 का  निर्यात  aga  ही  कम

 चाय  बोर्डे  यह  अनुभव  करता  है  कि  पश्चिमी  एशियाई  देशों  में  चाय  का  निर्यात

 बढ़ाया  जाये  परन्तु  मंडियों  का  अध्ययन  करने  का  काम  निर्यात  करने  वाले  व्यापारियों  को

 ही  करना  होगा

 श्री  To
 चं०  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  इराक  प्रत्येक वर्ष  घटिया

 are  मध्यम  दर्जे  की  ३  करोड़  पौंड  जो  कि  उसकी  कुल  अ्रावश्यकता  श्रीलंका  से

 ही  खरीदा  करता  था  पर्त  नूरी  शासन  के  समाप्त  होते  ही  इराक  में  चाय  का  आयात

 बिल्कुल  रुका  gat

 श्री  सतीश  चन्द्र  श्रीलंका  से  wa  भी  इराक  को  चाय  भेजी  जा  रही  है
 ?

 कमी  अवश्य  हुई  है
 ।  यह  भी  सम्भव  हैं  कि  भारतीय  चाय  का  निर्यात  इराक  को  किया

 जाये  परन्तु  यह  कई  बातों  पर  निरभर  करता

 श्री  To  चं०  ब्या  यह  देखते  हुए  कि  इराक  संयुक्त  गणराज्य  के  प्रभाव

 में  है  और  वह  भ्र रब  भूगतान  संघ  में  शामिल  हों  जायेगा  श्रीलंका  से  इराक  को  चाय  का

 निर्यात  बिल्कुल  बन्द  हो  जायेगा ।  कया  इराक  की  मंडियों  में  हमारी  साधारण  किस्म

 की  चार  भेजने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई

 श्री  acta  चन्द्र  :  व्यापार  की  प्रवृत्ति  सदा  किसी  देश  के  राजनैतिक  परिवर्तनों पर  निर्भर

 नहीं  करती  ।  में  झन  श्राप  को  इस  विषय  पर  चर्चा  करने के  समे  नहीं  समझता  ।

 श्री  मुरारका  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  चाय  का  निर्यात  कम  हो  जाने  के

 कारण  सरकार  यह  विचार  कर  रही  है  कि  चाय  के  निर्यात  का  काम  राज्य  व्यापार  निगम  को

 सौंप  दिया  जाय े?

 tat  सतीश  we  ऐसी  कोई  प्रस्थापना  नदीं  हैं  ।

 far  रामनाथन  चेट्टियार  इस  बात  को  देखते हुए  कि  सभी  मध्य  पूर्वी  जिनमें

 राक भी  शामिल  साधारण  किस्म  की  चाय  पसन्द  करते  सरकार  इराक को  साधारण

 चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करेगी
 ?

 पत्नी  सती दा  चन्द्र  प्रश्न  यह  नहीं  कि  हम  इराक  को  चाथ  का  अ्रधिक  निर्वात  नहीं

 करना  चाहते  ।  हुम  तो  यह  जानते  हैं  कि  इराक  में  साधारण  चाय  की  नहीं  बल्कि  बढ़िया

 द्वि चाय  की  मांग है  ।  वहां  एक  विशेष  किस्म  कौर  रंग  की  चाय  पसन्द  की  जाती  है  ।

 मट्रायद्ध  से  ca  इंडोनेशिया  से  चाय  खरीदता  था  |  फिर  वहां  से  पर्याप्त  मात्रा  में  चाय

 लब्ध  न  होने  के  कारण  उन्होंने  श्रीलंका  से  चाय  खरीदनी  शरू  कर  दी  ।  यदि  भारतीय

 चाय  का  निर्यात  करने  वाले  saa  करें  तो  वे  चाय  की  मार्किट  बता  सकते  हैं

 प्री  प्रभात  इराक  को  चाय  का  निर्यात  चाहेकम  ही  था
 परन्तु  क्या  यह  सच  है

 कि  घटिया  किस्म  चाय  होने  के  कारण  उसमें  भी  कमी  झा  गई  है  ।

 श्री  सती दा  चन्द्र
 नियति  कम  नहीं

 हुमा है
 |

 मात्रा  बहुत  कम  ब्ड्
 गत  कुद

 मास
 में  इसमें  थोड़ी

 वृद्धि
 हु  t ढ

 ————

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जाली  पार  पत्र

 न

 ra  गोरे  द

 थ ्य vy
 1१३२६.  र  जाघव

 att  नाथ  पाई :

 क्या  धनवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  ११  १९५७  को  एक  दल  गिरफ्तार  किया  गया  जिस  पर  दिल्ली  से

 जाली  पारपत्र  जारी  करने  का  शक  किया  जाता  था  ;  ar

 बया  इसकी  जांच  पुरी  हो  चुकी

 of
 fa  दैनिक  कार्य-मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  at):  जी  हा

 at  जांच  हो  रही

 श्री  मामले की  जांच  करने  में  इतना  समय  क्यों  लगा ?

 fat  सादत  कभी  जांच  हो  रही  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग  के

 चोरियो ंने  पता  लगाया  हैं  कि  कई  रबड़
 की  मुहरें  त्र  मुद्रांक  प्राप्त .  इसकी  तफ़तीश

 करने  में  कुछ  समय  लगेगा

 कि fat  बया  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन
 भी  कुछ  लोग  पकड़े  गये  हैं  जिनके  पास

 हज़ारों  पारपत्र

 श्रिया  महोदय  :.  ब्रिटेन ?

 श्री  सादत  चली  जी  समाचारपत्रों  से  पता  चला  ब्िंटेन के बारे के  बारे

 में  तो  मुझे  जानकारी  नहीं  परन्तु  यहां  कुछ  लोग  गिरफ्तार  किये  गये

 pat नाथ  पाई  :  क्या  जांच  से  यह  पता  चला  कि  पंजाब  में  बड़े  पैमाने  पर  जो  जाली

 पारपत्र  बनाये  जा  रहे  थे  क्या  वे  लोगों  को  पाकिस्तान  जाने  में  सहायता देने  के  लिये

 बनाये  जाते  थे  या  कि  ब्रिटेन  जाने  के  लिये  ?

 श्री  सादत  चली  पुलिस इन  सब  बातों  का  पता
 लगा

 रही  कुछ  बातों
 का

 पता  चल  गया  ह्  पहले  पहल  दर्शन  सिंह  पकड़ा  गया  था  परन्तु  बाद  में  पत्ता  चला  कि

 दिल्‍ली  का  एक  बाल  किशन  सहगल  भी  इसमें  शामिल है  जो  कि  इस  दल  का  सरदार  माना

 जाता  है  कौर  उसके  साथ  १२  व्यक्ति  कौर  पकड़े  गय े।  पुलिस  यह  जांच  कर  रही  है  कि

 उनका  क्या  सम्बन्ध  था

 fat  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  जो
 लोग

 पकड़े  गये  थे  उन्हें  छोड़  दिया

 गया

 श्री  सादत  act  उनमें  से  १२  को  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया  था  ।

 क

 wa  में
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 श्री  नाथ  कुछ  समय  पहलें  बम्बई  में  छः  पारपत्र  पदाधिकारी  भी  इस  शक  में

 oTsTT
 गिरफ्तार  किये  गये  थे  कि  उनका  इस  थां  हु  हैं|  से  कोई  सम्बन्ध  है  ।  क्या  दनका  इस  दल

 के  साथ  कोई  सम्बध  होने  का  प्रमाण  मिला  है
 ?

 ya  सादत  शर्ली  में  यह  बताने  में  ग्र समर्थ  रह  मैँने  बताया  कि  जांच  रही

 ~

 फेंकनी  जाघव  :  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  पता  चला  हैं  कि  इंग्लैंड  के

 पत्रों  में  कुछ  ऐसे  समाचार  प्रकाशित  हुए  जिन  में  भारतीय  आप्रवासियों  के  की  fever

 की  भई  थी  ।

 श्री  सादत  att  जहां  ।  हम  ने  वे  समाचार पढ़े  हैं

 शी  जाधव  :  आप्रवासियों  की  संख्या  दया  है ?

 श्री  सादत  att  खां  इसके  लिये  पू बसु चना  चाहिये  ।

 tat  भ्रन्सार  हर वानी  :  क्या  इस  मामले  में  वैदेशिक-कार्य
 मंत्रालय

 में  कोई  पदाधिकारी

 अथवा  कर्मचारी  भी  शामिल  है  ?

 pat  सादत  wet  ai  मुझे  मालूम  नहीं

 नैरोबी  में  भारतीय  झर |  (  Ter
 पर्वत

 i
 3२७. १९७2१  श्री  मानने  वाह  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नन
 ~  a

 क्या  भारत  सरकार  रोजी  से  भारतीय  आयुक्त  को  वापस  बुलाने  का  निश्चय  किया

 उपमंत्री  लक्ष्मी  जी  छुट्टी  लेकर

 भारत  रहा

 पानी  मानवेन्द्र  उस  ने  जो  वित्तीय  झ्नियमिततायें की  क्या  मंत्रालय  को  उस  बारे

 में  जानकारी  है  उसके  खिलाफ  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 fatter  लक्ष्मी  मंत्रालय  को  सब  मालूम  उपयुक्त समय  पर  उचित

 कार्यवाही की  कभी  वह  पदाधिकारी  नैरोबी  में  है  और  छटी  पर  रहा  है  ?

 pat  पा नवे र्द्र  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उसने  अरपना  सारा  वेतन  भारत

 भेज  दिया  है
 ?

 ही

 श्रीमती  लक्ष्मी  इसके  लिये  अलग  पूर्वसूचना  चाहिये ।

 श्रीमती रेणु  जब  एक  भारतीय  आयुक्त  को  वापस  बुलाया  जा  रहा  है

 तो  केवल  इतना  कहना
 कि

 वह  छुट्टी  पर  wt  रहा  है  ठीक
 न  उसे  वापस  बुलाने

 के  ठीक-ठीक कारण  क्या

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 मैंने  कहा
 कि

 वह  छुट्टी  पर  घर  रहा है  ।  मैंने  यह  तो

 fe  उसे  वापस  बुलाया  जा  रहा

 ~
 ee ee

 मूल  झ  प्रजा =  में
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 इराक  को  भारतीय  राजदूत

 TRIG  श्री  स०  ह  मेहदी  क्या  प्रधान  मंत्री यह  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इराक  के  लिये  भारतीय  नामोहिष्ट  राजदूत  बगदाद  कब  तक  पहुंचेंगे  ;
 झर

 यह  नियुक्ति  कब  aa  हुई  थी ?

 गवेदे डिक-प्दायं  उपमंत्री  लक्ष्मी
 :  इराक  के  लियें  भारतीय

 राजदूत  ४
 १९४५८  को  बगदाद  पहुंच

 प्रस्तावित  नियुक्ति  की  घोषणा  इराक  सरकार  कौर  भारत  सरकार  ने  €

 2eua BT He dt a) को  कर  दी

 श्री  स०  मेहदी  इराक  विद्रोह के  समय  नामोट्ष्टि  राजदूत  कहां थे  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  शायद  वह  स्वीडन  में  प्रथम  जाते  समय  लंदन  में  ठहरे  हुए

 विद्रोह  के  समय  वह  कहां  थे  मूझे  ठीक  मालूम  नहीं  ।

 शो  feta  fag  इराक  में  विद्रोह  चल  रहा  था  तो  नामोदिष्ट  राजदूत को  भारत

 at  की  बजाय  सीधा  इराक  जाने  के  लिये  क्यों  नहीं  कह  दिया

 श्रीमती  लक्ष्मी  वह  ताने  मास  at  at  ले  सकते  हँ  ।  उसमें से  कुछ

 उन्होंने  लंदन  म॑  ग  जारी  होगी ।  उनकी  fra faet  की  घोषणा  शर  पद  करने  में  चार

 मास  का  ऐसे  स्थानान्तरण  के  समय  तीन  मास  का  अवकाश  मिलता  है  ।

 उन्होंने  एक  मास  ही  अधिक  लिया  था  ॥

 सरदार  इकबाल  fag:  हमारे  राजदूतों  के  स्थान  बहुत  देर  तक  खाली  रहते  हैं
 ।

 संसार  में  तीन  महत्वपूर्ण  घटनायें  के  समय--इराक  में  स्वेज़  नहर  और  हंगरी--हमारे

 राजदूत वहां  नहीं  थे
 क्या  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी

 कि
 हमारे  राजदूतों  की

 नीय  शक्तियां  शीघ्र  कर  दी  जायें  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  यह  तो  aera’ के  लिये  सुझाव  है  ।

 कानपुर  के  कपड़ा  मिल  श्रमिकों  का  अस्थायी  रूप  से  काम  से  हटाया  जाना

 +

 TRVRo.
 ga

 स०  Ho  बनर्ज केके :

 जु  शी
 तंगा मणि

 कया  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कानपुर  की  तीन  कपड़ा  मिलों  में  से  ६,०००  श्रमिकों  को  अस्थायी रूप  से

 काम  से  हटा  दिया  गया  है

 जैसा  कि  नैनीताल  में  १६वें  श्रम  सम्मेलन  में  तय  हुनर
 था  क्या  कानपुर में  इस

 ——— a
 स्थिति  को  सुलझाने  के

 लिये  कोई  अलग  समिति  नियुक्त  की  जा  रही
 ही  ee नी

 दल
 झ  ग्रेजी
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 क्या  इन  मिलों  को  कार्यकुशल  ढंग  से  चलाने  के  लिये  मिल-मालिकों  ने  कोई

 सुझाव  दिये  हैँ

 यदि  तो  वे  सुझाव  क्या  हैं  ;

 (=)  उनके  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 para  श्योर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री के  पभा-रप्चियव  ल०  ना०  मिश्र  )
 :  (*)

 ५,३७८  कोਂ  अस्थायी  रूप  से  काम  से  हटाया  गया  है  ।

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 जी

 मुख्य  सुझाव  ये

 बैंको  द्वारा  दिये  जाने  वाले
 ऋण

 की  प्रतिभूति  कम  करना
 ;

 उत्पादन  शुल्क

 रेल  भाड़  का  पुनरीक्षण  arts

 इन  सुझावों  पर  वस्त्र  जांच  समिति  विचार  कर  चुकी  है  जिसके  प्रतिवेदन पर

 aq  सरकार  विचार  कर  रही

 श्री  स०  स०  बनर्जी :  वस्त्र  उद्योग  श्रमिक  कौर  वस्त्र  उद्योग  जांच

 इस  विषय  पर  सोलहवें  श्रम  सम्मेलन  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  जब  वहां  कानपुर  का  निश्चित

 रूप  q  उल्लेख किया  गया  था  कौर  इसका  श्रीनिवासन  भी  दिया  गया  था  तो  फिर  उसके

 लिये  विशेष  समिति  क्यों  नहीं  नियुक्त  की

 ची
 नत  ato

 कानपुर  के  बारे  में  भी  वस्त्र  उद्योग  जांच  समिति  ने  विचार

 किया  था  समिति  ने  इस  विषय  में  एक  व्यापक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।  कानपुर

 के  लिये  समिति  नियुक्त  करना  सम्भव
 न

 हो  यह  भी  हो  सकता  है
 ।

 श्री
 स०  |: ह ५

 क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  बताया  गया  है  कि  सूती  मिल

 मज़दूर संघ  के  दों  कार्यालय  पदाधिकारियों ने  सरकार  के  उपेक्षापूर्ण  व्यवहार के  विरोध  में  ७

 १९५८  से  भूख  हड़ताल कर  रखी  है  ?  इस  समस्या  का  हल  करने  के  लिये  सरकार

 fait
 ल०

 ato  मिश्र
 :

 वस्त्र  मिलों  में
 प्रौद्योगिक

 सम्बन्धों
 का

 उत्तरदायित्व  प्राथमिक

 रूप  में  राज्य गत  मुझे  भूख  हड़ताल  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है
 ।

 fait स०
 स०  बनर्जी

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मिलें  कानपुर  में  बंद हो  रही  हैं
 ak

 राज्य  सरकार  के  श्रम  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  में  यह  कह  दिया  है  कि  यह  केन्द्रीय  सरकार
 का

 काम  है  झ्र ौर  वह  उसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  सोलहवें सम्मेलन  में  इस  विषय

 पर  व्यापक  रूप  से  चर्चा  की  गई  थी  मैँ  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  क्या  किया

 जा  रहा है  उत्तर क्या
 ये  व्यक्ति भूखों  मर  जायें  ?  ग्राम  हड़ताल  भी  की  गई  थी  ।

 ey  ता

 मिल  अंग्रेजी  में
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 महोदय  :.  माननीय  सदस्य  ने  yet  पूछा  ।  मंत्री  महोदय  कहते हैं  कि  उन्हें

 भूख  हड़ताल  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  राज्य  सरकार  मंत्री  ने  कहा  है  कि--श्री  स०  म०

 बनर्जी  की  सूचना  के  शभ्रनुसार--मिलों  का  बन्द  होना  केन्द्रीय  विषय  है  ।  इन  सब  बातों  से

 क्या  प्रयोजन है  ?

 शी  ल०  नाठ
 कपड़ा  मिलों  की  स्थिति  खराब है  कपड़ा जांच  समिति

 ने  इसका  परीक्षण किया  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  उस  पर  विचार  कर  रहा

 माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये  मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  कानपुर  के  सूती  कपड़ा  मिलों
 की

 कुछ  मांगें  थी  जिनमें  से  अधिकतर  मंजूर  कर  ली  गई

 fat  तंगामणि
 :  नैनीताल  के  सम्मेलन  में  कानपुर  की  मिलों  के  श्रमिकों  के

 निधियों  की  वहां  की  गम्भीर  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशेष  रूप से  झ्रामंत्रित  किया  गया

 यह  भी  fora  किया  गया  था  कि  कानपुर  की  मिलों  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के

 लिये  एक  विशेष  समिति  स्थापित  की  जायेंगी ।  क्या  यह  विशेष  समिति  नियुक्त  की  गई

 है  अथवा  इसे  नियुक्त  करने  का  विचार  है
 ?

 fait to
 ato  मिश्र

 :  समिति  नियुक्त नहीं  की  गई  थी  हम  सूती  वस्त्र  जांच  समिति

 के  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे
 प्रो

 वह  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 कर

 दिया  गया  कानपुर

 की  स्थिति  से  सम्बन्धित  are  विषय  उसमें  सम्मिलित  हैं  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा इस

 वेदन  का  परीक्षण  कर  लेने  के  पश्चात  श्रम  मंत्रालय  भी  इसका  अध्ययन  करेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  यह  है  कि  कानपुर  के  सूती  कपड़ा  मिलों

 के  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लियें  एक  विद्वेष  समिति  नियुक्त  की  जायेगी--क्या  यह  समिति

 नियुक्त कर  दी  गई

 fait ल०
 ato  मिश्र  यह  सिफारिश  नैनीताल  सम्मेलन  में  की  गई  थी  किन्तु  कपड़ा  जांच

 समिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  विंमान  अवस्था  में  समिति  नियुक्त  करना  झ्रावश्यक  नहीं  था
 |

 श्री  अ
 भात  कार  :.  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  कि  लगभग  ६,०००  श्रमिक  बेकार  पड़े

 मैं  यह  जानना  चाहता  हू
 कि

 कपड़ा  जांच  समिति  की  रिपोर्टे  का  निर्णय  करने  कौर  उसकी  सिफारिशों

 को  कार्यान्वित करने  के  लिये  सरकार  को  कितना  समय  चाहिये
 ?

 fat  ल०  ato  अ्रघिक समय  नहीं

 श्री  जगदी दा  अवस्थी
 :

 एक  प्रश्न  और  पूछना  चाहता  हूं
 ।

 मैँ  कानपुर से  सम्बन्धित

 हूं  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  पहले  कयों  नहीं  खड़े  हुये
 ?

 श्री  जगदीश
 अवस्थी

 :
 क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कानपुर  योर  मिल  में

 ary  Fe4s  से  जो  मिल  मालिकों  ae  मज़दूरों  के  बीच  विवाद  चल  रहा  है  जिसके  कारण  मज़दूरों

 को  अभी  तक  वेतन  नहीं  मिला  उसके  बारे  में  च्  क्या  कोई  उचित  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  ल०  नाठ  माननीय  सदस्य  ने  जो  इत्तिला  दी  है  उसको  मैं  उत्तरप्रदेश  सरकार  को

 भेज  दूंगा
 |

 —

 मूल
 wast  में
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 अल्प  सूचना  और  उत्तर

 पाकिस्तान  नियों  द्वारा  सीमा  फा  ग्रतिक्रमण

 freq  सुचना  प्रश्न  सख्या  १४.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  भारत  और  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  दिल्‍ली  में  मंत्रणा  कर  रहे

 थे  तो  उसी  समय  सिलचर से  ६५  मील  टूर  तथा  रिया  रिजवी  फारेस्ट में  दीमाचेरा  पर  पाकिस्तानी  पुलिस

 ने  राधे  घंटे  से  अधिक  तक  गोली  चलाई  कौर  भारतीय  सीमा  पर  स्थित  गाडे  ने  इसका  कोई  उत्तर

 नहीं  दिया  ;  ौर

 क्या  समझौते  के  परुचात्‌ स  ११  १९४५८  को  पाकिस्तानी  नागरिक  सदस्य

 पाकिस्तानी  सेना  के  साथ  पथरिया  की  कुलोनाई  हिल  में  घुस  गये  बल पु वेक  बांस  काटकर  ले

 गये ?

 डेरिक  कांय  उपयंत्री  (stinat we  सकती  :

 ११  को  पथरिया  रिज  फारेस्ट  में  भारतीय सीमा  में  पाकिस्तानी

 नागरिकों  ने  घुस  कर  कुलेरीटिला  की  पूर्वी  दिशा  में  ढालू  जमीन  से  बांस  काटकर  ले  जाने  का  प्रयत्न

 किया  इस  कोशिश  में  एक  पाकिस्तानी  नागरिक  गिरफ्तार  किया  गया  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  जिस  दिन  यह  एग्रीमेंट  शुभ्रा  ह ैउससे  लेकर  राज

 तक  ईरान  बतौर  पर  कितने  tea  कौर  इंसीडेंट्स  हुए  हूँ  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  १०  के  पश्चात्‌  हुई  घटनाओं  के  बारे  में  मेरे  पास

 कारी  नहीं  है  ।

 श्री  रघनाथ  कया
 मे

 जान  सकता  हूं  कि  पाकिस्तान  के  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  जिस  दिन

 यहां  से  लौटकर  गये  उनके  चौबीस  के  बाद  उन्होंने  प्रगति  नेपाल  असेम्बली  में  यह  सुचना  दी  कि

 इंडियन  प्राइम  मिनिस्टर  ने  वेस्ट  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  जो  रार्बिटरेशन  का  सजेशन  दिया  है

 उसको  वे  नहीं  मानते  कौर  उसको  मानने  से  इंकार  कर  दिया  है  क्या  यह  बात  ठीक  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  अखबारों में  खबर  थी  कि  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  ऐसा

 दिया  था  t

 fat  रघुनाथ  सिह  समझौते के  एक  दिन  बाद  ही  नेशनल  असेम्बली में  वक्तव्य  दिया

 गया  था  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :.  जी  हमने  यह  वक्तव्य  देखा  है  ।

 सेठ
 गोबिन्द

 पाकिस्तान
 के

 निर्माण
 के  बाद  हिन्दुस्तान  श्र  पाकिस्तान में  अनेक

 नामे हुए  हैँ  तो  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उनमें  से  कितने  तोड़े  गये  भविष्य  में  भी  क्या  यह  उम्मीद

 की  जा  सकती  है  कि  जो  अर हद नामे  होंगे  उनको  नहीं  तोड़ा  जायेगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मनन
 :

 में  इतनी  हिन्दी  नहीं  समझती  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय सदस्य  भ्रंग्रेजी  में
 सवाल  पूछें

 ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  गोविन्द  पाकिस्तान के  बनने  के  ्  भारत  शौर  पाकिस्तान के  बीच  कितने
 नशा  दरा  म करार  हुए  थे  ;  पाकिस्तान  ने  इनमें  कितने  करार  भंग  किये  Ist  Tet  समान  में  यह  झ्राद्या है है

 कि  पाकिस्तान  हाल  में  किये  गये  समझौते  का  पालन  करेगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  यह  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  फिर  भी  इस  ae  के  लिये

 qa  सूचना  चाहिये
 |

 fame  महोदय :  माननीय  सदस्य  केवल  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  अनेक  करार  भंग  किये  जा

 चुके  हैं  ।

 शी  श्र०
 चं०  गुह  :  कया  करीमगंज

 की  सीमा
 पर  जो  स्थान  विभाजन  के  भारतीय

 अधिकार  में  थे  उन  पर  पाकिस्तान  द्वारा  अघिकार  कर  लिया  गया  है  ।  जिनमें  टुकर ग्राम  safe

 सम्मिलित  तथा  क्या  पाकिस्तानी  सेनाओं  ने  यह  स्थान  खाली  कर  दिये  हैं  ।  अथवा  भी  उनके

 अधिकार  में  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  भारत से  रवाना  होने  के  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  एक  व्यापक

 वक्तव्य  दिया  था  ॥

 fat  श्र०  चं०
 पाकिस्तान  द्वारा  हाल  में  अधिकृत  किये  गये  टुकर ग्राम  तथा  अरन्य  स्थानों

 के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।

 प्रिय  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  ने
 जो  कुछ  कहा  था  उससे  afr  कोई  जानकारी  माननीय

 मंत्री  के  पास  नहीं  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  दिल्‍ली

 gro  ना०  तिवारी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योग  सेवा  दिल्‍ली  ने  निर्यात  वितरण  सहायता  सर्वेक्षण

 प्रारम्भ कर  दिया  है  ;

 इन  सर्वेक्षणों का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  है  ;  शरर

 इससे  क्या  परिणाम  उत्पन्न  हुए  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सती  जी

 इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण से  छोटे  पैमाने  के  fantom  को  न्  उत्पादों  के  मुख्य  वितरण

 केन्द्रों
 का
 निर्धारण

 करने  कौर  महत्वपूर्ण  थोक  तथा  फूटकर  विक्रेताद्ों
 से  सम्पर्क  स्थापित  करने  में

 सहायता  मिलेंगी  |  इस  कीमत  के  प्रति  विक्रेता द्र ों  और  उपभोकक्‍्ताश्रों  की  टेक्नीकल  किस्म

 ar  उत्पाद  की  डिजाइन भी  प्राप्त  होगी  are  निर्माताओं  को  दे  दी  जायेगी ।

 चूंकि  सर्वेक्षण  हाल  ही  में  आरम्भ  किया  गया  है  इतना  शीघ्र  परिणाम  नहीं  बताया  जा

 सकता

 मल  अंग्रेजी  में

 १  Small  Industries  Service  Institute.
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 खेल-कद  सामान  उद्योग

 1१३१३.  सरदार  इकबाल  Tag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 देश  में  खेल  कूद  सामान  की  विंमान  भ्रवस्था  क्या  है

 देश  में  इस  उद्योग  के  मुख्य  केन्द्र  कहां  कहां  हैं  ;

 क्या  कच्चे  सामान  की  अनुपलब्धता  के  कारण  इस  उद्योग
 को

 कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ;  at

 यदि  तो  इस  विद्या  मं  उद्योगों  की  सहायता  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  (*)  कूद  सामान  उद्योग  की

 तेमाल  अवस्था इस प्रकार है इस  प्रकार  है

 (१)  उद्योगों  की  संख्या  लगभग  RLo

 (२)  '  वार्षिक  उत्पादन  लगभग  १*  ५  करोड़  रुपये

 (3)  किस्म  खेलकद  के  सामान  की  प्रति  वस्त्रों के  लिये

 wee  ब्यौरा  निर्धारित  कर  दिया  गया

 है  ।

 (४)  टेक्नीकल  सहायता  मेरठ  में  एक  औद्योगिक  विस्तार  केन्द्र  स्थापित

 किया गया  है  ।

 (  निर्यात  dada संवद्धन
 खेलकूद  के  सामान  के  लिये  हाल  ही

 में
 एक

 निर्यात  संवद्धन  कौंसिल  स्थापित  की
 गई  है  ।

 कलकत्ता प्रौर  बम्बई

 पर  अक्तूबर  28 4o q Aly, से  98Y5 aH HT तक  की  अवधि के बीच के  बीच  समिति  रायात

 नीति  के  परिणामस्वरूप  इस  उद्योग  को  किलो  वाटरप्रूफ

 लोन  गेट्स  आजादी  ae  माल  के  आयात  में  कठिनाई  अनुभव  हुई  कौर  उनकी  कीमतें  काफी  बढ  गई

 भ्रप्रैल से  १९४८ की  अवधि  में  भारत  सरकार  ने  खेलकद  सामान  उद्योग  के  लिये  झ्रावइ्यक

 कच्चे  माल  के  आयात म॑  प्रयुक्त  करने  के  लिये  पृथक  राशि  निर्धारित  कर  दी  है  ।  इस  उदार  नीति

 के  आयात  किये  गये  कच्चे  माल  की  कीमतें  बाज़ार  में  कम  होने  लगीं  हैं  |

 खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  विधि

 1१३१४.  श्री  नागी  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  संबंधी  नियंत्रणों  पर  ध्यान  देते  हुए  सरकार  रायात  किये  गये  खाद्यान्नों

 की  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  से  अवगत  है

 यदि  तो  सरकार  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  a
 निस्संदेह  ही  कीमतें  बढ़ी  हैं  किन्तु

 सरकार  कड़ी
 निगाह  रख  रही  है  श्र  स्थिति

 में
 सुधार  करने

 के
 रि
 लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 मूल  अ्रग्रेजी  मे
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 eu  परामशंदात्री  समिति  की  बठक

 1*  १३२१८.  श्री  प्र्  क०  गोपालन  :
 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  क्रय  परामर्शदात्री समिति  की  हाल  ही  में  कोई  बैठक हुई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बैठक  में  क्या  क्या  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  तक  चल  :
 जी  हां  |  क्रय

 मैदानी समिति  की  एक  बैठक  २९  १९५८  को  हुई  थी  ।

 समिति  की  सिफारिशों  ate  उन  पर  किये  गये  fra  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक

 सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  श्रीगन्ध  संख्या  Yow]

 त्रिपुरा  में  विस्टा पित  व्यतीत

 श्री  दीदार  देव  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्या-राय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  शिविरों  में  रहने  वाले  स्वस्थ  शरीर  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा

 तथा  अल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहरचन्द  :  यह  सच  नहीं है  कि

 त्रिपुरा  में  रहने  वाले  सब  स्वस्थ  शरीर  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  को  अकर्म  वेतन  नहीं  दिया  गया

 ee Ss  में  जारी  किये  गये  भारत  सरकार  के  आदेशों  के  भ्रनुसार  केवल  उन  स्वस्थ  व्यक्तियों  को

 aaa  वेतन  नहीं  दिया  जाता  है  जिन्हें  पारिश्रमिक  मिलने  वाला  कोई  काम  दिया  जाता  है  ।

 खादी  उद्योग

 1१३२०.
 _1  श्री  सुबोध

 श्री  स०  च०  सामन्त :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 क्या  खादी  उद्योग  के  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  पर  गर-सरकारी  संगठनों  की

 स्वीकृत  निधि  के  समुचित  उपयोग  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  साधन  है  ;

 कौर

 यदि  तो  यह  कब  से  कार्य  कर  रहा  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीजा  चन्द्र )  ste

 इस  योजना  के  प्रारम्भ  काल  से  ही  ऐसी  साधन  है
 ।

 छोटे  पान  के  उद्योग

 1१३२९.  श्री  केशव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  राज्यों  को  आवंटित रकम

 का  कम  से
 कम  १०  प्रतिश्त  भाग  PEYW—NG  में  सामुदायिक  विकास  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  निर्धारित  कर  दिया जाये  ;
 ——$—<——_-

 jaa  झ्रंग्रेजी  में

 १  Cash  dole.
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 कितनी  राज्य  सरकारों
 उपरोक्त  योजना  की  कार्यान्वित की  है  शौर

 किस  सीमा

 तक  यह  किया  गया  है
 ?

 द

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  राज्य  सरकारों से  ag  निश्चय

 करने  के  लिय  कहा  गया  था  कि  १६  A\9— Ki  में  आवंटित  सम्पूर्ण  राशि  में  से  प्रतिशत  व्यय  साम

 कायिक  विकास  क्षेत्रों में  किया  जाये  ॥

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  लोकसभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पंजाब  में  छोट  माने  के  प्रौद्योगिक  एकक

 1१३३१  श्री  जित  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  कोटे  का  अ्रसमान  वितरण  उसकी  कमी  के  परिणाम

 स्वरूप  इस्पात  कच्चे  माल  के  संभरण  में  कमी  के  कारण  पंजाब  में  छोटे  पैमाने  के  उनके  प्रौद्योगिक

 एकक  बंद  हो  गये  हँ  ;  AK

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 केरल  मं  विकिरण  का  खतरा

 1*१३३२-  श्री  सगण्णा  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ८  १९५८  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स में  पृष्ठ  ५,  स्तम्भ  ३  में  प्रकाशित

 में  विकिरण  का  खतराਂ  खबर  की  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है

 यदि  तो  उसक  प्रति  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 इस  खतरे  को  टालने  के  लिये  सरकार  द्वारा की  गई  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  at):  जी  हां  ।

 are  .  यह  खबर  ”  भारत  में  केरल  राज्य  के  मोनाजाइट क्षेत्रों  में  विकिरण

 की  मात्रा  का  मापਂ  सम्बन्धी  पेपर पर  आधारित  है
 ।

 यह  पेपर  जेनेवा  में  हाल  में  हुए  wales

 के  शान्तिमय प्रयोग  सम्बन्धी  वित्तीय
 संयुक्त  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कान्फ्रेंस में  ay  शक्ति

 ट्राम्बे के  दो  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  प्रस्तुत  किया गया  था  ।  यह  पेपर  १९५६  कौर  PEYY  में

 अणुशक्ति  विभाग द्वारा  किये  गये  दो  सर्वेक्षणों  पर  शभ्राधारित  था  ।  इस  विषय  में  श्र  विस्तृत

 अध्ययन  किया  जा  रहा

 इस  सिलसिले में  मे  इस  २२  मई  १९४७ के  संख्या  WS  के  उत्तर  की  प्रोर

 ध्यान  श्राकर्पित  करूंगा  |

 य अ  क

 मूल  ग्रंप्रेजी  में

 १  Radiation  Danger  in  Kerala
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 क

 fara  मे  जति  £ 6 क  सम्बन्धी  उपद्रव

 r
 ay  शो नारायण दास  :

 श्री  राधा

 1१३३२.  J
 श्री  रघुनाथ  सिह

 शी  हो०  ना०

 |  थी  तंगामणि

 क्या  प्रवान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  ब्रिटेन  में  श्वेत  कौर  aaa  व्यक्तियों  को  श्रतंप्रस्त  करते

 हुए  जाति भेद
 उपद्रव  हुमा था  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  के  राष्ट्र जन  उन  उपद्रवों  से  प्रभावित  हुए  हैं  ;

 इन  उपद्रवों में  भारतीयों  की  प्राण  अ्रथवा  संपति  सम्बन्धी  कोई  हानि  हुई  है
 ?

 जिदेशिफफार्य  मंत्रों
 के

 सभा-सचिव  सादत  चली
 यह  उपद्रव  मुख्यतः

 बेस्ट  इंडीज  के  निवासियों  के  विरुद्ध  थे  ।

 लंदन  में  एक  भारतीय को  छुरा  भोंक  दिया  गया  था
 ।

 उसकी  प्रवीण

 जनक  बताई जाती  है  एक  कौर नगर  में  एक  भारतीय  रेस्तरां  में  प्राग  लगा  दी  गई  थी  कौर  भारतीयों

 द्वारा  प्राधिकृत  मकान  पर  पत्थर  फेंक  गये  थे  ।

 कोई  प्राण  हानि  नहों  हुई  किन्तु  भाग  के  परिणामस्वरूप  कुछ  सम्पति  का  नुक्सान

 gat था

 पंजाब  में  सिवाय  की  मशीनों  का  उद्योग

 1१३३४  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 लोहा  तथा  इस्पात  उपलब्ध
 न

 होने  के  कारण  पंजाब  में  सिचाई की

 मशीनों  के  उद्योग  को  कट  का  सामना  करना  पड़  रहा है  ;

 इस  प्रकार  के  कितने  एकक  बंद  हो  गये  हैं  अथवा
 बंद  होने  की  स्थिति  के  सन्निकट

 aye

 सरकार इस  विषय  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार रखती  है  ?

 द
 विजय  तथा  उ  योग  उपबंधों  (att  सतीश  चन्द्र  )

 :  से  हमें  इस  प्रकार  के  किसी  संकट

 की  जानकारी  नहीं  है  ।  इस्पात  को  सामान्य  कमी  के  कारण  कुछ  कठिनाई  हो  सकती
 हैं  किन्तु  हम

 पंजाब  सरकार
 से

 पूरी  जानकारी  मांग रहे  हैं  ।  वहां पर
 जो  ५५  छोटे  छोटे  उद्योग एकक  हैं

 राज्य

 सरकार ही  उनकी  देख  भाल  करती है  |

 बेलजियम  को  तम्बाकू  का  निर्वात

 न्
 |  १३३५.  शो  राम  फकृब्ग  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  ६  बेल्जियम  में  अच्छी  किस्म की  तम्बाक  की  पर्याप्त  मांग है  ;

 मिल  झंप्रेजी  में

 205  (A)  1.51).--3
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 यदि  तो  2eXY  —US  में  बेल्जियम  में  कूल  कितनी  तम्बाक का [न का
 निर्यात  किया

 गया  है
 ;  और

 इस  वस्तु  के  निर्यात  को  माता  बढ़ाने  के  लिये  क्या
 कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  जी  नहीं  ।  बेल्जियम
 ra  केवल  मध्यम

 are  घटिया  किस्म  की  तम्बाकू की  मांग  है  ।

 QeYo-Ns A में  फ्लू क्यो रड  वर्जीनिया  ate  सन  क्योकि  नाटु  (  )  मध्यम

 घटिया  किस्म  की
 ४,  १५१,३२६

 पौण्ड  तम्बाकू
 बेल्जियम

 भेजी  गई

 भारतीय  केन्द्रीय  तम्बाकू  तम्बाकू  निर्यात  संवर्धन  कौंसिल  att  एण्टवरप

 ),  लन्दन  झर  हांगकांग  स्थित  अघिकारी  बेल्जियम  में  भारतीय  ्  की  बिक्री

 बढ़ाने  के  लिये  सतत  प्रयत्न करते  रहते  हैं

 तिलहन  पर  निर्यात  शल्क

 TEL  पण्डित  gto  ato  तिवारी :  क्या  वाणिज्य  war  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  है  कि  मर्दो  तिल  कौर  सीटेमप  तल  पर  निर्यात  शुल्क

 समाप्त  करने  की  सरकारी  घोषणा  के  पश्चात्  इन  वस्तुओं  की  कीमत  बढ़  गई  है  ;  कौर

 (a)  यदि
 तो

 निर्यात  शुल्क  उठा  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  शौर  )«  हां  ।
 तिल  के

 निर्यात  पर

 १९५६ से  प्रतिबंध  कीमतों  में  ae  वृद्धि  का
 कारण

 निर्यात  शुल्क  उठा  देना  नहीं  हैं
 ।

 निर्यात  शुल्क  इस  mera  समाप्त  किया  गया था  कि  जब  स्वदेश में  प्रौढ़  विदेशी  भाव  में  समानता

 हो  जायेगी  तो  कुछ  निर्यात  होगा  ।  किन्तु  देश  में  इसकी  मांग  अधिक  होने  के  फलस्वरूप  यहां  इसकी

 कीमत  अधिक  बनी  हुई  है
 |

 Ewrtia  विकास  faa  काय

 1१३३७.  श्र  हेमराज :  कया  भेजना  मंत्री  २५  १९५८ के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 Bey  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  युद्ध  राज्यों  में  यथार्थ  सफलता  के  आघार  पर  स्थानीय  विकास  निर्माण

 ऋम  के  अ्रन्तगंत  अतिरिक्त  सहायता  मिलेंगी

 यदि हां  इन  राज्यों  के  कया  नाम  हैं  ;

 यथार्थ सफलता  का  निर्णय  करने के  लिये  क्या  मापदण्ड  निर्धारित  किया गया  है  ?

 परोसना  उपपंत्रो  इया०  wo  :  से  यह  विषय  विचाराधीन  है

 भ्र  जानकारी  यथासमय
 लोक  सभा  के  पटल  पर

 र  व  दी  जायेगी
 ह  er नाणणा्ाणाुल्‍यएए  —_— एएए

 aa  में



 १७  ee Os  लिखित  उतर  ३३३५७

 दिल्लो  में  घो  भूमि  जल

 सरदार  इकबाल  fag:  क्या
 sh

 boy
 मंत्री  १३.

 १९५७  के  झरता  रांकित  प्रदान  संख्या  १६६६  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  दिल्‍ली में  ग्र घो भूमि  जल  स्तर  को  नीचा  करने  लिये  टेक्नीकल  विशेषज्ञों  की

 ग्रीम  सिफारिशें  प्राप्त  हो  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उन्हें  क्रियान्वित  करनें  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  गये  हूँ
 ?

 श्रीवास  अर  संभरण  उप मंत्रों  अनिल  Fo  चन्दा )
 जी  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  विशेषज्ञ  समिति  की  अ्रन्तरिम  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  क

 अपना  कायें वाही  कर  ली  गयी  है  |

 भविष्य  निधि  में  क  ने  बा  रियों  का  अंशदान

 स०  म०  बुर्जों

 1१२३६  <7
 तंगामणि

 जग  ईद
 |  el

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सुरक्षा  निधि  के  अंशदान  के  रूप  में  कानपुर  के  कुछ  कपड़ा  मिलों  की

 ग्रोवर  ३१  जलाई  १€  ५८  पर्याप्त  रकम  बकाया  थी

 यदि  तो  भविष्य  निधि  की  कितनी  रकम  बकाया  है  ;

 इस  रकम  को  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 श्रम  उपमंत्री  atta  झलो )  जी

 ३१  जुलाई  ,  १९५८  को  नियोजक तथा  भविष्य  निधि  प्रंशदान  में  नियोजकों  ae
 कम  -

 चारियों  के  wal  के  रूप  में  मिलों  की  कौर  १४,८  AAC)  रुपये  बकाया  थे  ।

 भ्‌  राजस्व  की  बजाय  राशि  की
 भांति

 उपरोक्त
 शेष

 रकम  इन  तीन  मिलों
 से  वसूल

 करनें  के  लिये  नियोजक  सुरक्षा  निधि  sfafaaa  की  धारा  ८  के  ग्रीन  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  गई

 खादी  कौर  ग्रामोद्योग  भवन

 1१३४०  शा  असर  क्या श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  का  खादी  a  ग्रामोद्योग भवन  gata  प्रतिष्ठान

 ग्र धि नियम के  अधीन  पंजीकृत  नहीं है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उप मंत्रो  आबिद
 :

 खादी  कौर
 ग्रामोफोन

 नई दिल्‍ली से  इस  विषय पर  पत्न-व्यवहार चल  रहाः  है  !

 मूल  अग्रेज़ी
 में

 Registered
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 ढको  का  निर्माण

 1१३४१.  श्री  हरिचन्द  माथुर  :  क्या
 वाणिज्य  तथा

 उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अगले छः  मास  में  ट्रकों में
 निर्माण

 का  कया
 कार्यक्रम  हैं  ;

 क्या  ट्रकों  का
 मूल्य  सूची  में  बतायें  गये  मूल्य  से  बहुत  अधिक  लिया  जा  रहा  हैं  ;  शर

 यदि हां  तो  इसे  विनियमित करने  के  लिये  कया  कार्येवाह्दी की  जा  रही  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  सतो  :  सरकार  का
 यह प्रयत्न रहा  हैं  कि

 १९५८  में  ट्रकों  कौर  बसों
 के

 निर्माण  को  वही  गति  बनाये  रखी  जाये  जो  १९४५७  में  थी  ।  परन्तु

 are  मास  में  कितना  उत्पादन  होगा  इसका  अपमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।  भ्रक्तूबर
 '

 ५७  --

 मार्चਂ  ५८  की  लाइसेंस देने  की  af में  GER  ट्रकों  कौर  बसों  के  पुर्जों का  ग्रा यात  करने के

 सेंस  दिये  गये  थे  परन्तु  इसी  अवधि  में  उत्पादन  ७४८७  का  हुमा  था  |  चालू  लाइसेंस  देने  की
 अवधि

 में--ग्रप्नरैल-सितम्बर  REYS—Go Zo  ट्रक  ग्रोवर  बसों  के  लिये  सामान  का  आयात  करने  के

 सेंस  दिये  गये  है  ।  अप्रैल-जुलाई  2eus  में  उत्पादन  ३३८७  का  ट् (2 अयथा था
 |

 ऐसी  कोई  शिकायतें  नहीं  मिली  हैँ  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 श्रीमती  इलापाल  चौधरी  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  यह  विचार  कर  रही  हँ  कि  देश  में  काम  दिलाऊ  दफतर  केवल

 गजेटेड  अफसरों  के  अधीन  ही  रखे  जायें  ;

 यदि हां  तो  इसके  क्या  कारण ह  ?  ;

 अन्तिम  निर्देश  कब  तक  होने  को  आशा  ?

 अम  उप मंत्रो  (ati  ऑ्राबिद  :  नहीं

 और  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 लाह  अअ्रघधस्क  का  निर्यात

 1१३४३.  शो  गंभीर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उच्च  मंत्री  १४  अगस्त  9EeY  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२६ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  ST  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  सुरीला  खानों  से  प्रदीप  बन्दरगाह  से  जापान  को  लौह  वयस्क  भेजने

 में
 के  लिये  किस  प्रकार  को  सहायता  मांगो  हूँ  कौर

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 पजा शि स्प  (a  :
 उड़ीसा  सरकार  ने  सुरिंदर  खानों  से  sarge  तक

 रेलवे  साइडिंग  कौर  जैतपुर से
 परदीप  बन्दरगाह  तक  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  में  सुधार  कने

 हेतु  सहायता  मांगी है  ।
 ल्

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रेलवे  परिवहन  मंत्रालय  कौर  योजना  आयोग  से  परामर्श  करते  हुए  इस  मामलें

 पर  विचार  किया  जा  रहा  उसी  दौरान में  राज्य  व्यापार  निगम  लोडिंगਂ

 कौर  प्रदीप  बन्दरगाह से  लगभग  ५०,०००  टन  लौह-भ्रामक जापान  भेज  कर  उड़ीसा  सरकार  की

 सहायता  कर  रहा है  ।

 बिजली  के  सामान  का  विक्रय

 १३४४.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देग  में  तैयार  किये  जाने  वालें  सामान  का  बाज़ार  में  भेजने  से  पहले  परीक्षण  किया

 जाता है  ;  कौर

 यदि हां  तो  क्या  बचाव के  प्रमाण  पत्र  जारी  करना  श्रनिवाये हूँ
 ?

 falter  तथा  उद्योग  मंत्री  (3  सतीश  :  ऐसा  किया जाता  है
 ।

 जी  नहीं  i

 चाय  निर्वात

 १३४५४.  श्री  प्र०
 चे  बरूआ

 :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  १९५७ में  भारतीय  चाय  का  निर्यात केवल
 ४४७०

 लाख  पौंड  जिसका  मूल्य

 १२३.  ३९  करोड़  रुपये
 था  रह  गया जब  कि  पूर्वगामी  वर्ष  में  वह  ५२३४५.  ६.लाख पौंड  था  प्रौढ़  मूल्य

 १४२.  ८२  करोड़  रुपये  था  ;

 यदि  हां  तो  निर्यात  कम  होने  के  क्या  कारण  कौर

 निर्यात को  बढ़ाने  के  लिये  कया  प्रयत्न किये  गये  हैँ  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  :
 श्र  eye a faale में  निर्यात

 अ्रसाधा  ज्यादा  हुआथा  साधारण  वर्षों  तुलना के  लिये  उसे  आघार  नहीं  माना

 जाता  जब  कि  औसतन SYoo  लाख  पौंड  निर्यात  होता  है  ।  चाय  के  निर्यात  कौर उस  के  मूल्य  में  कमी

 बेशी  होती  है  परन्तु  १९५७  में  कोई  असाधारण  कमी  नहीं  हुई  थी  ।

 चाय के  अधिक  इस्तेमाल  के  लिये  संयुक्त  प्रचार  आन्दोलनों में  भाग  लेकर  विभिन्न

 देशों को  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  हम  प्रयत्न करते  रहते  कछ  एक देशों में  प्रत्यक्ष  रूप  से

 प्रचार  करने  के  लिये  हम  लोग  सम्यक  एकक  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  जिन  देशों

 में  अर्थव्यवस्था  शासन  के  हाथ  में  ह  वहां  हम  उभय पक्षीय  व्यवस्था कर  के  चाय  बेचने  का  प्रयत्न

 करते हैं  ।

 सोलहवां  मार तोय  श्रम  सम्मेलन

 थी  तंगामणि  :

 1*₹३४६.
 Lat  स०  स०  बन्नो

 क्या  शम  और  रोजगार  मंत्री  ११  अगस्त  LENS  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  सोलहवें  भारतीय

 श्रम  सम्मेलन  के  कार्यवाही  विवरण  को  देखते  हुए  एक  विचारा  प्रस्तुत  करेंगे  जिसमें  यह

 जानकारी  हो  :

 औद्योगिक  सम्पर्क  सम्बन्धी निर्णय
 को कार्यान्वित  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  गई  ?
 न्  नब्ज  re

 मूल  wast  में  _

 2Rilatera
 1Mid-stream  loading
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 fantor |  दि  द उक्त  यके  झ्राघार  पर  संघ  की  सदस्यता की  जांच  कहां तक  की  गई

 क्या  इस  प्रयोजन के  लिये
 केन्द्रीय  stra  संघों

 के  प्रतिनिधियों की  कोई  बैठक  की

 गई

 पचित  उपबंधों  (att  शाहिद
 :  राज्य  सरकारों को  जो  कार्यवाही  करना है  उसके

 बारे  में  पत्र  लिख  दिये  गये  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बद्ध  मामलों  के  बारे में  ग्रावश्यक  कार्यवाही  की

 जा

 केन्द्रीय  करमिक संघ संस्थाद्रों की संघ  संस्थानों  की  सूचियां  प्राप्त हो  चुकी  इन  संघों  की  सदस्यता

 जांच करने  के  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही की  जा  रही  हैं  |

 सजो  way  | भगा  Tol  /

 लम्बे  रेशे  वाली  कपास

 1*  १३४७.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत में  इस  समय  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  की  वार्षिक  आवश्यकता  क्या

 देशीय  उपज  से  कितनी  शझ्रावश्यकता पुरी  हो  जाती  है  ;

 क्या  सरकार  ने  कपास  की  इस  किस्म  के  आयात  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया  है

 यदि  तो  वह  निश्चय  क्या  है  ;

 यह  कपास  का
 आयात

 किन-किन  देशों  से  ौर  कितनी  कितनी  मात्रा  में  किया  जायेगा
 ?

 वाणिज्य  मंत्री
 :  भारत की  कपड़ा  मिलों  में  लम्बे  रेशे  वाली  कपास

 की  वार्षिक  लागत  लगभग  ७  लाख  भारतीय  गट्ठे  हैं  ।

 इस  में  से  १  से  १  '/  लाख  गट्ठों  की  आवश्यकता देशीय  उपज  से  पूरी  होती  है  ।
 ह  ~

 (=)  g  द  शौर  इस  से  अधिक  लम्बे  tat  वाली  कपास  के  aa  की  ही

 स्वीकृति  दी  जाती है  ।  श्रायात  इन  बातों  पर  निर्भर  करता  है  कि  भारत  में  कपड़े  की  मिलों  की

 इसका  क्या  है  ।  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  है  या  नहीं  कौर  देशीय  उत्पादन  कितना  है  कौर  अमरीकी

 व्या
 सहायता  कार्यक्रम  के  प्रस्तुत  कितना  आयात  किया  जा  रहा  है  ।  इन  बातों  को  ध्यान में  रखते

 दु

 सुलभ  चला  वाले  देशों  कौर  सारिका  से  कपास  का  आयात  करने की  झ्र नुम ति  दी  जाती हैं

 झागामी  वर्षों के  लिये  विदेशी  कपास  की  आवश्यकता  का  पहले  से  शझ्नुमान लगाना  कठिन  है  ।

 निसिंग  गिरजा  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  शोलापुर

 राम  कृष्ण

 श्री  सरदार  इकबाल Pte.

 |  att  सोनवानी  :

 क्या  दाशिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  ११  फरवरी  १९५८  के  नरसिंह  गिरजा  मैन्यूफैक्चरर रिंग

 ee
 कम्पनी  लिमिटेड  सोलापुर के  कार्य  संचालन  में  सामान  समिति  द्वारा जांच  के  बारे  में  तारांकित

 es

 मल  अंग्रेजी  में



 १७  १९५८
 लिखित  उतर  ३३४१

 प्रश्न  संख्या  2  के  उत्तर  के  नम्बर न्घम  र  ह
 oa  aatt

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार को  उसके  पश्चात  इस  मिल  के  बारे  में  सोमानी  समिति  का  प्रतिवेदन मिल

 गया  था

 यदि  तो  उसकी  उपत्तियां  क्या  कौर

 प्रतिवेदन पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  निसिंग  गिर्जा  मैनुफीक्च रिंग  कम्पनी

 शोलापुर  वर्तमान  स्थिति  क्या है  ?

 पविणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  जी

 झर  कभी  समिति  की  सिफारिशें  बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  fra  को

 नब  से  बम्बई  सरकार  ने  aaa  से  पट्टे  पर  लिया  तब  से  इसे  तीन  शिफ्टों  में  चलाया  जा  रहा  है
 ।

 संगत  सिफारिशें  बम्बई  सरकार  को  विचार  तथा  जब  कभी  आवश्यक  हो  कार्यवाही  करने  के  लिये

 समिति  की  सिफारिशें भेज  दी  गई  हैं

 नारियल  जटा  उत्पादों  के  लिये  निगम

 २३४९  सरदार  इशबवालांसह  :  क्या  वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिये  एक  निगम

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :

 जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 लॉग  ate  इलायची  का  निर्वात

 1२१७७.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १७-५८  और  ges  में  टर्न  तक  लौंग  पौर  इलायची  का  कल  कितना  निर्यात

 किन-किन  देशों  को  कितना-कितना  निर्यात  किया  ate

 उपरोक्त  निर्यात  की  स्थिति  PeXE-Xo A Gaal A HAT ze ? तुलना  में  कैसी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  ह  परिषद  ५,  श्राद्ध  eat  gon]

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड

 1२१७८.
 थो  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PERV-AG  में  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम
 लिमिटेड

 ने  बम्बई  राज्य  में  लघु  उद्योगों  के

 विकास  के  लिये  किस  प्रकार  की  मशीनों  की  व्यवस्था  की  ?

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 र
 तवा  Sa  शना =  79rrs7  wry  लाल  बहादुर  झा स्त्री  )  सामान्य  प्रयोजन  की  मशीनें

 रेडियल  एण्ड  aa  ड्रिलिंग  पिंग  पीसने की  बेंच  फ्लोटिंग

 मशीनें  arf  ।

 त्रिदोष  प्रयोजन  को  मदीने

 ये  मशीनें  निम्नलिखित  उद्योगों  के  इस्तेमाल  के  लिये  दी  गई

 )  ढिबरी  ate  पेच  एण्ड  ;  )  वायर  केबल  (३)  पाइप

 (*)  चमड़ा  (५)  जूते  आदि  (६)  घड़ियो ंके  पट्ट  (७)  तार  जाली  बनाना  (5)

 औषधियाँ  (&)  वैज्ञानिक  तथा  सर्जिकल  stare  (  )  कार  की  (११)  रेशम

 का  धागा  (१२)  कोलैप्सीबल  ट्यूबों  और  (  सिरामिक

 चलचित्र  निर्माण

 1२१७८.  श्री  पांगरकर
 क्या  सुचना

 प्रौढ़
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५८  में  wa  तक  भारत  में  प्रदर्शन  के  लिये  कुल  कितने  चल-चित्रों  को  प्रमाण-पत्र

 दिये  कौर

 इस  अवधि में  ये  चलचित्र  किन-किन  भाषाओं में  निकाले गये  ?

 शार  प्रसारण  मंत्री
 :

 चल-चित्र  १९५२  के

 grad  केन्द्रीय  चलचित्र  विवाचन  ats  ने  भारत  में  प्रदर्शन के  लिये  १-१-५८  से  ३१-८-५८ तक  जिन

 चलचित्रों  को  प्रमाण-पत्र  दिये  उनका  ब्योरा  नीचे  जाता  है

 ३४५  मिलिमीटर

 भारतीय  विदेशी

 २०००  फुट  से  अधिक  Row  Rok  SRR

 २००० कूट  से  कम  PER  3s&  ७३१

 १६  मिलिमीटर

 ८००  फुट  से  अधिक  VW  २२१

 Goo  फुट  से  कम  २०  93.0 ३  92.0

 ७ ३े  ५५५  रे,१२८

 eee

 भारत  में  चलचित्रों  के  निर्माण  पर  सरकार  का  नियंत्रण  नहीं  है  ।  यह  जानकारी

 देना  सम्भव  नहीं
 कि

 द्रमुक  अवधि  में  कितने  चलचित्रों  का  निर्माण  हुआ
 ।  १-१-५८ से  I 2-G-¥G

 तक केन्द्रीय  चलचित्र  विवाचक  ate  ने  जिन  भारतीय  .  चलचित्रों  को  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिये

 प्रमाण  पत्र  दिये  उनका  भाषानुसार  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  208]

 चम-रोगों  सम्बन्धी  प्रवीण  चल  चित्र

 1२१८०  श्रोपांगरकर :  क्या  सुचना
 प्रो

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  चर्म
 रोगों  के

 वारे  में  कोई  चलचित्र  तैयार  किया  गया
 ate

 —_———

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  कया  aa  किसी  राज्य  में  उसका  प्रदर्शन  किया  गया  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रों  :  झर  जी  नहीं  ।

 कलकता  प्त  माल  लादनें  कौर  उतारने  वाले  श्रमिकों  को  भत्ते

 1२१८१.  थ्रो  एमिनो  पिल्ले
 :

 क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  कलकत्ता  पत्तन  में  हुई  हड़ताल  के  दौरान  में  गोदी  श्रमिक  बोर्ड  ने  माल

 लादने  कौर  उतारने  वाले  श्रमिकों  को  उपस्थिति  भत्ते  और  भत्ते  के  तौर  पर  कितनी

 राशि

 उक्त  पत्तन  में  उक्त  प्राधिकारियों  के  किये  गये  काम  की  मजूरी  के  तौर
 पर  कितनी

 राशि  का  भुगतान  कौर

 कलकत्ता  पत्तन  में  मासिक  वेतन  पर  रखे  गये  कितने ऐसे  श्रमिकों  उक्त  हड़ताल  में

 भाग  लेने  के  मजूरी  में  से  कटौती  की  गई  प्रौढ़  कितनी  कटौती  की  गई
 ?

 Par  उपसंत्री  (at  साजिद

 उपस्थिति  भत्ता  :  ८,६८३. oo  रुपये

 भत्ता  ४  ५०  रुपये

 RWOXRR. JV ३७  रुपये  ।

 कोई  नहीं
 ।

 यह  समझा जाता  है  कि  उन्होंने हड़ताल  में  भाग  नहीं  लिया
 ।

 उत्तर  पुर्जों  लोकायत  अभिकरण

 १२१८२.  गोमती  सौदा  अहमद  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  क्षेत्रों  में  afer  जातियों  करे  लोगों  को  झूम  या  स्थान  परिवर्तीਂ  कामत  की

 बजाय  oe  कृषि  करने  की  डालने  के  बारे  में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 taata  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल  :  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त

 प्रभाकरण  के  ग्रामीण  जातियों  के  लोग  प्राचीन  काल  से  स्थान  परिवर्ती  )  काइत  करते  चले  प्राय

 हैं  यह  उनकी  सामाजिक  रुढ़ि  बन  गई  है  ।  पहाड़ी  कौर  वाला  क्षेत्र  होने  के  कारण  बड़े  पैमाने  पर

 ग्रा  कृषि  करना  सम्भव  भी  नहीं  हैं
 ।

 सरकार
 की

 यह  नीति  नहीं  है  कि  वह  झूम  कामत
 की

 मनाही  करके  उनकी  लोगों  की  अनिच्छा  से  ही  उन्हें  आ  कृषि  करने  के  लिये  बाध्य  किया  जाये  |

 जहां तक  सम्भव  है  लोगों  को  क्यारियां  उत्तल  कृषि  atc  ore  कृषि  करने  के  लिये  प्रोत्साहन

 दिया  जाता  हैं  ।  इस  प्रकार  लोगों  को  रजामन्द  करने  से  लगभग  १८,०००  एकड़  भूमि  में  उत्तल

 कृषि  अथवा  ह  कृषि  होने  लगी है  ।

 जहां  काश्त  को  जारी  रखना  उचित  समझा  गया  हैं  वहां  भी  बढ़िया  बीज

 से  काम  ले  कर  कौर  भूमि  के  कटाव  वनों  को  नष्ट  होने  से  रोक  कर  उपज  बढ़ाने  का  प्रयत्न

 ee
 किया  गया  हैं  ।

 मिल  wast  में

 1Stevedore  Workers.
 *Shitting  Cultivation  §IWat  Cultivation.
 4Tevaced  Cultivation
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 दिल्‍ली  म्यार  कटक  के  रेडियो  ट्रों  तमिल  र

 २१८३.  श्री  नवल  प्रभाकर  :
 कया  सुचना  प्रौढ़  प्रतारण  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली तथा  कटक  के  २०  किलोवाट  लघु  तथा  मध्यम  तरंग  प्रेषित
 से

 कौन-कौन  से  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  जाते  और

 इनका  प्रसारण  कितनी  दूर  तक  सरलता  से  सुना  जा  सकता  है
 ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  स्त्री  दिल्‍ली  कौर  कटक  के  २०  किलोवाट

 के  मध्यम  तरंग  ट्रांसमीटरों  से  इन  दोनों  केन्द्रों  के  संगीत  ate  बोलचाल  के  कार्यक्रम  प्रसारित  किये

 जाते हैं  ।  दिल्‍ली के  २०  किलोवाट  के
 दो

 दर्जे  वेव  ट्रांसमीटरों  से  विदेशी  विभाग  के  बाहरी  देशों  के

 लिये  कार्यक्रम तथा  देश  के  समाचार
 प्रसारित  होते  हैं

 |

 २०  किलोवाट  के  मध्यम  तरंग  ट्रांससीटर  से  दिन  में  लगभग  १००  मील  की  दूरी
 तक

 art  सूर्यास्त  के  बाद  लगभग
 ४००

 मील  की  दूरी  तक  कार्यक्रम  सुना  जा  सकता  है  ।  २०  किलोवाट

 के  हार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  से  प्रादेशिक  कार्यक्रम  सामान्यतः  लगभग  Yoo  मील  की  दूरी  तक  प्रसारित

 कर  सकते  हैं  ।  पर  विदेशों  को  कार्यक्रम एक  विशिष्ट  दिशा  में  फके  जाते  हैं  शर  अधिक दूर

 तक  जा  सकते हैं

 श्रीनगर  शोर  भोपाल  में  प्र  वारंग  स्टूडियों

 २१८४.  शो  नवल  प्रभाकर  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  वचा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीनगर  तथा  भोपाल  में  स्थायी  प्रसारण  स्टूडियो  बनाये  जा  रहे

 यदि  तो  पे  कब  तक  पुरे हो
 और

 भवन  तथा  उस  में  लगते  वाली  मशीनों  का  अलग-अलग  अनुमानित  व्यय  कितना  है  ?

 सुचना  भीर  प्रसारण  मन्त्री
 :  जी  हां ।

 भोपाल  में  बताई  का  काम  रम्भ  हो  गया  है  कौर  exe  a ie  तरन्त  तक  स्टूडियो  बन

 जायेंगी
 ।  श्रीनगर  में  स्टूडियो  बनाने  का  काम  att  शुरू  नहीं  gar  ।

 (7)  अलग-प्लग  अनुमानित  ora  निम्नलिखित  है

 श्री न ait  गर  स्टूडियो  भोपाल  स्टूडियो

 रु०  में  )
 ०  में  )

 जमीन  श्र  इमारत  पर  होने  वाला  खरब  जिसमें  ध्वनि

 व्यवस्था  आदि  भी  सम्मिलित  हैं  fo,  ३८  6.6

 उपकरणों  TAT  उनको  लगाने  पर  होने  वाला  खर्च  ई ,  00  ३.२३

 ह ब  ee  ee  a  ee

 कुल  १४.  ३८  3.09
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 भारत  स्टोर  लन्दन  और  भारत  सप्लाई  वाशिंगटन

 Way.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  wana  और  संस्करण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 भारत  स्टोर  लन्दन  कौर  भारत  सप्लाई  वाशिंगटन  में  कितने  अधिकारी

 व  rarer

 इनमें  से  कितने  कें  वारी  agra  जातियों  व  श्रतुसूचित  olen
 जातियों  के  ह  द

 क्या  वहां  कुछ  शर  कम वारी  यके  विचार

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  AAqi ad चित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 तार क  होंगे

 इन  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले  क्यारियों  प  किस  अधार  पर  किया भ  चुनाव

 जाता है  ?

 श्रावित  और  तंत्र  मंत्रो  Bo  ०  :  अधिकारियों  व  कर्म  चोरियों

 की  संख्या  fairy  प्रकार  से  है  :--

 (१)  इण्डिया  स्टार  लन्दन  २५

 १२७ (२)  इण्डिया  सप्लाई  वाशिंगटन

 लेखापाल  &  कार्यालय  को  सम्मिलित  करवे  )

 इण्डिया  सप्लाई  वाशिंगटन  में  इन  जातियों  के  कोई  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  इण्डिया

 स्टोर  लन्दन  से  सम्बन्धित  सूचना  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी

 जायेंगी  ।

 इन  कार्यालयों  में  कुछ  शौर  कर्मचारियों  को  भेजन  a  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  हो

 रहा  है  ग्रोवर  इनके  परिणाम  स्वरूप  सम्भव  है  कि  इन  कार्यालयों  थे  जिन  कर्मचारियों  की  पदावधि

 पूरी  हो  चुकी  है  उनकी  जगह  भारत  से  कुछ  कमं  चारी
 भेजे  जायें  ।

 कोई  निश्चित  संख्या  दे  सकना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इन  कार्यालयों  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  शभ्रादिम  जातियों  की  नियुक्ति  के  लिये  कोई  ६.2 ६-16  निर्धारित  नहीं  किया

 गया  है  ।

 इन  कार्यालयों  था  लिये  कुछ  कर्मचारी  भारत  से  भेजे  जाते  हेैं  कौर  कुछ  की  नियुक्ति

 वहीं  की  जाती  है  ।  जगहें  खाली  होने  पर  ही  भारत  से  अधिकारी  भेजे  जाते  हैं  ।  इन  व्यक्तियों  का

 चुनाव  उनकी  अनुभव  तथा  विदेशों  में  नियुक्ति  थ  लिये  उपयुक्त  होने  पर  ही  निसार  होता  है  ।

 भ्र चि कारियों  at  चुनाव  उनमें  से  होता  है  जो  पहिले  से  ही  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  में  ग्रनुरूप

 पदों  पर  कार्य  कर  रहे  होते  हैं  |

 चाय  बोर्ड

 1२१८६-  श्री हेम  राज :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  ats  का  गत  निर्वाचन  किस  वर्ष  में  gat  कौर

 मिल  ग्रेजी  मे



 लिखित  STN  \¥v
 \q.

 Fes ३३४६

 (4)  इस  में  चाय  का  छोटे  उत्पादकों  के  और  इंस  से  सम्बद्ध  अन्य  लोगों  क  कितने

 r  5
 प्रति>रि ata

 पविाशणिज्व  तथा  उद्योग  मंत्री  (Al  लाल  बहादुर  :  चाय  as  te  सदस्य

 सरकार  द्वारा  नामज़द  fet  जाते  हैं  ।  पहले  पहल  बोर्ड  १  १९४५४  में  स्थापित  किया  गया

 था  ।  बहुत  से  सदस्यों  की  पदावधि  ३१  १६५७  समाप्त  हो  गई  ।  YALA,  VEX

 उनके  स्थान  पर  नये  सदस्य  नियुक्त  किये  गये  जो  ३१  REqo  तक  रहेंगे  |

 बो  चाय  की  पैदावार  करने  वाले  १३  सदस्यों  में  एक  सदस्य  छोटे  उत्पादकों

 प्रतिनिधि  है  ।  चाय  विनियम  की  घारा ४  की  उप-धारा  (३)  के  खंड  से  में

 उल्लिखित
 विभिन्न  वर्गो  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  अरन्य  निम्नलिखित  सदस्य  भी  चाय  बोर्ड  में

 शामिल  हूं

 (१)  पश्चिमी  पंजाब  करार  धारा  सरकारों  कौर  त्रिपुरा  प्रशासन

 का  एक-एक

 और ी  ( संसद्‌  तीन  प्रतिनिधि  लोक-सभा  में  से  एक  राज्य  सभा  में  से  )  ;

 (2)  चाय  बागान  में  काम  करने  वालों  के  सात  प्रतिनिधि

 (¥)  चाय  विक्रेताश्रों  ;  जिन  में  निर्वात  करने  वाले  कौर  आन्तरिक  व्यापारी  भी  शामिल

 पना  तीन

 (4)  उत्पादकों  था  ae

 Ot FATT  के  दो  aix (&)

 (9)  my  सम्बन्धित  लोगों  a  चार  प्रतिनिधि  ।

 फिल्मों  का  आयात

 1२१८७.  श्री  बि०  चं०  प्रधान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  छापा

 करेंगे  कि :

 )  PEXRG-US  में  विदेशों  से  भारत  में  कुल  कितनी  फिल्‍मों  का  आयात  किया  शौर

 उन  फिल्मों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 { तवा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  अर  \  aq).  a
 €  WAXG

 में  १६९  लाख  फुट  धुली  हुई  कौर  तैयार  की  हुई  तथा  साधारण  फिल्मों  का  आयात  किया  गया  |

 फिल्मों  की  संख्या  एअर  नामों  का  रिवार्ड  नहीं  रखा  गया  है  यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ग्  खाद्य  तथा  उत्पादों  का

 १२१८८.  ठाकुर  दास  भागने  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे  कि  :

 LEW G-Va,  PEXV-K3,  PEXX-UE,  PEUXR-UYG  ५ त्र  १६५७-५८ सें  निम्नलिखित

 वस् तुझ ों  का  भारत  में  कितना  area  किया  गया  कौर  उसका  मूल्य  क्या  था  ——

 (१)  परिरक्षित  दूध

 (२)  दुध  की  क्रीम

 eee  i,

 मिल  wast  में

 1Impert  of  Milk  Feed  and  Dairy  Products.
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 (3)  बच्चों  तथा  ward  व्यक्तियों  के  लिये  दूध

 (¥)  दूघ  का  पाउडर

 मक्खन (x)

 (६)

 पनीर (७)

 क्या  गत  तीन  वर्ष  में  इन  वस्तु भ्र ों  का  प्रख्यात  बढ़ा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 गवाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १६४७-४८,  १९५२-५३,

 PEXA-LE  अर  RENK-N  ५६)  में  पुराने  व्यापार  वर्गीकरण  के  आघार  पर

 जो  LENG  तक  लागू  था  ओर  जनवरी-मार्च  Pedy,  PEXO-4G  झर  अप्रैल-जून  LEYS

 में  जनवरी  १९५७  से  लागू  किये  गये  पुनरीक्षित  व्यापार  वर्गीकरण  के  अवसर  भारत  में  किये  गये

 दुग्ध  उत्पादों  था  आयात  को  मात्रा  तथा  मूल्य  बताते  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्थ  संख्या  ११०]

 विवरण  से  पता  चलेगा  कि  PEXL-4S  से  REXO-¥S  तक  पाउडर  आर  जमे

 हुए  दूघ  दे  रायात  में  बहुत  ज्यादा  वृद्धि  हुई  है  ।  १६५८-५६  के  पहले  तीन  मास  में  इनका  रायात

 कम  रो  गया
 है

 ।  जमे  जगह  दूब  का  आयात  PEXY-4G  से  १६५७-५८
 तक  दौरे

 घीरे  बढ़ता  गया  है  ।

 (iy  ai <cata  अथवा  जमे  हुए  दूध  का  ग्रायात  बढ़ते  का  यह  कारण  था  कि  Gy

 तक  लाइसेंस  देने  की  नीति  बहुत  उदार  रही  ।  arate  नीति  को  कड़ा  बना  देने  पर  भी  रायात  बढ़ता

 गया  क्योंकि  माल  भेजने
 '.'

 लिये  पहले  से
 ase

 दे  रखे  थे
 प्यार

 देश  में  मांग
 भी  बढ़  रही  थी  ।  दूध  ये

 पाउडर  का  आयात  पुराने  आयात  करने  वालों  &  लिपे  प्रतिबद्ध  कर  दिया  गया  परन्तु पी०  एल०

 ४८०  के  अन्तत  उसकी  स्वीकृति  दी  जा  रही  है  ।

 खालों का  निर्यात

 1२१८६.  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 REV Y-¥5,  PEXR-¥3,  PEXw-YY,  १९५५-५६,  १९५६-५७  ग्र  १९५७-५८

 में  निम्नलिखित  वस्तुझ्नों  का  कितना  निर्यात  किया  गया  और  उसका  मूल्य  क्या  था

 (१)  यि भेसों  की  कच्ची  खालें

 (२)  भैसों  की  कमाई हुई  खालें

 (3)  गाय  की  कच्ची खालें

 (४)  गाय  की  कमाई  हुई  खालें

 (%)  बछड़ों  की

 (६)  बछड़ों  की  कच्ची  खालें  ;

 >
 क्या  गत  तीन  ay  में  इन  का  निर्यात  बढ़  रहा  ह  अर

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ree ce  ee

 मूल
 श्रंप्रेजी  में
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 fats  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर

 २६६९  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ५,  श्रनुबस्थ  संख्या  990]
 TUT]

 जी  नहीं  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 खालों  और  गोश्त  का  निर्यात

 1२१६०.  पंडित  ठाकुर  दास
 भाव  :  .  क्या

 वाड नाप  ग  तय  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  REV YE-VG,  PEYR-YA,  PENS-UY,  १९५६-५७  शर  REYES

 में  निम्नलिखित  at  कितना  निर्यात  किया  गया  शर  उनका  मूल्य  क्या  था

 (2)  बछड़ों  की  कमाई  हुई  खालें

 (2)

 (3)  गोश्त

 (¥)  गोमांस

 (x)

 (६)  केसिंग  पर

 (७)  आंते  प्रौर  भरे  हुये  पत्रों  के  अन्य  उत्पाद
 ?

 पवशिज्य  तथा  उद्योग  संजो  (aft  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  १९५०७  से  पूर्व  भारत

 के  विदेशी  व्यापार  में  आंकड़ों  में  गोमांस  कौर  गोत  के  निर्यात  के  ates  भ्र लग  से  नहों  रखे  जाते

 बल्कि  उन्हें  कौर  बकरे  के  गोशतਂ  में  ही  शामिल  किया  जाता  था  ।  व्यापार  के  झ्रांकड़ों  A

 मरे  हुये  पुत्रों  के  उत्पादों  के  Ma  झ्रांकड़े  नहीं  हूँ  परन्तु  किंग्स  के  १९५७  से

 पूर्व  के  और  मरे  हुये  पथरों  के  उत्पादों  में  PENG  के  बाद  के
 झ्रांकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  विभिन्न

 avant  के  निर्यात  के  रोकड़े  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [ataz

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १  १२]

 जीवित  पशुप्रों  का  निर्यात

 1२१९१.  पंडित  ठाकुर  दास  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि  4 EVig-Ws,  PE4V-UR,  १९५३-५४,  PEYW-2Y,  PEUY-NE,  FEYS-VU

 प्रौढ़  eg  ५७-५८  में  विदेशों  को  कितने  जीवित  पश्‌  जैसे  कि  घोड़े  ग्रोवर  अन्य

 Tat  तथा  पक्षियों  का  निर्वात  किया  गया  कौर  उनका  मूल्य  क्या  था  ?

 fantasa
 तथा  उद्योग  मजा  ( at  लाल  बहादुर  शास्त्री

 वह  सर्र wu  र  मूल्य

 रुपयों में  )

 LEV9—WS  9X,  FRo  2,2 8R

 4, LV, RGR  ५.१३ २

 ४,€६,०३७  VEER

 PEYW— YY  058  की  FER

 PEXY—UE  BAR,  29.0  9, 22%

 PEXE—-—YUG  ५,€  &, es  22,058

 PeYo—¥s  ६,  रे  2,09193  2E,58

 मिल  प्रंग्रेज़ी मे



 उत्तर १७  १९४८  ३३.४६

 का  व्यापार

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की 1२१९२  पंडित  ठाकुर  दास  भाव

 कृपा  करेंगे  कि  Cc & 9-05  PEYQ-XB;  PEYR-UY,  क्  €  eo © G  VEXX-UE,  RREXE-NIO

 2EYgG-US  में  निम्नलिखित  वस्तुप्नों का  कितना  निर्यात  gars  सनौर  उसका  क्या  मूल्य  है

 (2)  खाई  जाने  वाली  खली

 (  २)  तिलहन

 (3)  at

 (४)
 चोकर  तथा  अन्य  जानवरों

 के  खाने  योग्य  चीज़ें  ।

 जी  :  गम्भीर-गोंद  सम्बन्ध  में  जान विजय  त  था  उद्योग  मंजी  (of  लाल  बहादुर कास्त्रो

 कारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  भारत  के  विदेशी  व्यापार  के  आंकड़ों  में  उसका  प्रति  से  अ्रभिलेखं  नहीं

 होता  |  अन्य  मदों  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  के  पटल  एक  विवरण  रखा  जाता  है

 परिशिष्ट  शत जन्य  संख्या  ११३]

 गवार  का  कामत

 1२१६३.  मंडित  ठाकुर  दास  wits  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  फरवरी

 १९४५८  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  ३५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सन  १९४७  में  ग्राम  की  कीमतें  बढ  जाने  से  उसका  निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उस  समय  tare  को  प्रचलित  दरें  क्या  थीं

 क्या  तब  से  दरें  कम  हो  गई  हँ  ;

 को  वर्तमान  दरें  क्या  हैं
 ?

 पा  तय
 तथा  उद्योग  मंत्र

 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 हां  i  गुलज़ार की

 कमी की  शिकायतों के  कारण  aE AC)  में  गु  दरार-गोंद  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  गया

 था

 उस
 समय  ती  कीमतें  १०  रु०  ७  १०  पाई  से  लेकर  22  रुपये  १४

 am  प्रति  सन  तक  थीं  ।

 (  )  tel  |  |

 १९४५८ में  कीमतें  १४  रुपये  प्रति  मन  से  लेकर  १७  .  ५०  रुपये  प्रति मन  तक

 थीं

 गिटार-पाद  का  निघात

 प२१६४  गीत  ठाकुर  दास  भार्गव  क्या  बाणि:्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है
 कि

 भारत  के
 गुलनार-गोंद  कारखानों के  कुछ  मालिक

 कुछ  अमरीकी
 व्यापारियों  से  गुलनार-गोंद

 के  नियति  के  lee  के  शोर

 कि  a

 मूल
 ea  में
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 क

 यदि  तो  कितने  मन
 ग

 =  >  STOUT  SUT  सोप दाल  निर्यात  ay
 जायेगी  ऐसे  वायदों  की  तारीख

 तथा  अवधि क्या
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  नहीं  ।

 seq  ही  उत्पन्न  नहीं  होता

 खालें

 1२१६४.  पंडित  ठाकुर  दास  भागवत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 (१)  मारे  गये
 जानवरों

 से  (२)  sed  श्राप  मरे  हुये  जानवरों  से  भारत  में  सालाना

 कितने  प्रकार  की  खालें  उपलब्ध  होती  हैं

 किस  किस्म  की  खालों  की  ज्यादा  कीमत  मिलती  है  ;

 प्रति  वर्ष  निर्यात  की  जाने  वाली  हर  प्रकार  की  खालों  की  मात्रा  तथा  उनका  मूल्य

 क्या ?

 पजाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  PEXR  में  विपणन  तथा

 निरीक्षण  निदेशालयਂ  तथा  कृषि  द्वारा  प्रकाशित  में  खालों  का  विपणन

 रिपो  के  अनुसार  खालों  के  सालाना  औसत  उत्पादन  का  अनुमान  इस  प्रकार  लगाया  गया  है
 :

 (१)  मारे  गये  जानवरों से  २४.  ८७
 लाख  टुकड़े

 (२)  मरे  हुये  जानवरों से  १६४, ४०  लाख  टुकड़े  ।

 मारे  गये  जानवरों  की  खालें  भ्रच्छे  किस्म  की  होती  हैं  उनके  अच्छे  दाम  मिलते  हैं  ।

 मारे  गये  जानवरों से  मिलने  वाली  खालों  कौर  मरे  हुये  जानवरों  से  मिलने  वाली  खालों

 के  अलग  अलग  ५  नहीं  रखे  जाते  ॥

 १९५७-५८  में  कमाई  गयी  खालों  की  जो  मात्रा  निर्यात  की  गई  थी  उसका  मूल्य  ५८६  लाख

 रुपय है  ।

 भारत  सेवक  समाज

 1२१९६.  म०  Fo  कृष्णराव :  व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeYo-Us A में  भारत  सरकार  ने  ate  प्रदेश  के  भारत  सेवक  समाज  को  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  है  ;  ar

 किस  योजनाओं  के  लियें  सहायता दी  गई  है
 ?

 उपमंत्री  (Ai  इया०  न०  REYO-US  में  योजना  mata  ने
 लांघा

 प्रदेश
 के

 भारत  सेवक  समाज  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  ।

 अतर
 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मूल  Hater  में

 *Dicectorate  VMark2ting  and  Inspection.
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 ma  प्रदेश  में  हय  करघा  उद्योग

 1२१६७.  श्री  स०  न्र ०  कृष्णराव  :  क्या  a  fy  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 PEYS—YHE  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  ग्राह्य  प्रदेश  को  कितनी  रकम

 बांट  में  दी  गई  है  ;

 किन  मदों  पर  रुपया  ad  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  ६५  लाख  रुपय े।

 अप्रैल
 से  ¢eXS  तक  राज्य  सरकर

 '
 निम्नलिखित  रुपया  खर्च  किया  है

 रुपय
 ~

 G54,  Rr (2)  हथकरघा  के  कपड़े  की  बिक्री
 पर

 छूट

 (२)  संगठन  सम्बन्धी  खच  YO, WV,  ५७

 राजस्थान  को  लोहे  की  चादरों  कौर  सोमेंट  का  दिया  जाना

 ं
 1२१८८.  श्री  शंकर  लाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEXS—HE  में  तक  राजस्थान को  लोहे
 की  चादरों  सीमेंट का  कितना

 कोटा  बांट  मं  दिया  गया  है  ;  प्रौढ़

 उसमें  से  aa  तक  कितनी  मात्रा  ली  जा  चुकी  है
 ?

 गबाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  (aT  बहादुर  :

 १९४८ की  अवधि  में  राजस्थान को
 ७८०  टन  लोहे की  चादरें  2,20,258 aq Ae ale टन  सीमेंट  बांट  में

 दी  गई  थी  ।  2eXs FAT, से  १९५९  की  दोष  प्रति  के  लिये  ae  कोटे
 का

 निर्धारण  नहीं

 हुआ  |

 जानकारी  एकत्रित  की
 जा

 रही  है
 सभा

 पटल  पर
 रख

 दी  जायेगी  ।

 राजस्थान  में  केन्द्रीय  योजनायें

 1२१६६.  श्री  ओंकार  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पहिले  दो  वर्षों  में  राजस्थान  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  संचालित  तथा  कार्यान्वित  की  गई  योजनाओं  पर  केन्द्र  ने  कुल  कितना  रुपया  खर्च  किया  है  ;  कौर

 चालू  वित्तीय  ag  में
 कितना  रुपया  खच  किया  जायेगा  ?

 योजना  उप मंत्रो  इया०  न०  :  कौर  (a).  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 के  पहिले  दो  वर्षों
 मे

 राजस्थान  में  केन्द्र  द्वारा  संचालित  तथा  कार्यान्वित  की  गई  योजनाकारों  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  नें  जितनी  रक़म  रखी  थी  उससे  सम्बन्धित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |  जहां  तक  केवल  केन्द्रीय  योजनाकारों  का  सम्बन्ध  है  वहां

 पह  सम्भव  नहीं  है  कि  राज्यों  तथा  क्षेत्रों  के  aaa  खां  का  वितरण  किया  जाये
 ।
 i थ  आ  य

 मूल
 अ्रंप्रेजी  में

 |  205  (A)
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 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना

 1२२००  श्री  औंकार लाल  :  क्या  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजस्थान  के  किन  स्थानों  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  प्रारम्भ  की  गई  ;  कौर

 )  योजना  के  चालू  होने  के  बाद  राजस्थान  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  श्रमिकों  ate  मालिकों

 ने  अलग  अलग  कितनी  राशि  श्रंदयादान  में  दी  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद

 तथा  माधोपुर  |

 प्रशासनिक  सुविधा  के  लिये  निगम  ने  विभिन्न  राज्यों  को  मूंल  रूप  से  क्षेत्रों  में  बांट

 दिया  है  तथा  राजस्थान  राज्य  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  शामिल  कर  दिया  गया  था  जिसमें  प्रारम्भ  में  दिल्‍ली

 हिमाचल  मध्य  तथा  भोपाल  शामिल  थे  ।  लेखे  राज्यों

 के  झा घार
 पर  न

 रखें  जाकर  सम्पूर्ण  क्षेत्र
 के

 लिये
 रखे  गये  थे

 ।  gey9 F UH
 से

 राजस्थान

 राज्य  के  अलग  से  लेखे  रखे  जा  रहे  हैं  ।  १९५७ से  ३१  gee  तक  की  कर्मचारियों

 तथा  मालिकों  की  श्रमदान  की  रक़म  नीचे  दी  जाती  है

 रुपय

 मालिकों का  अंशदान  १,५८,  4&3

 कर्मचारियों  का  2,019, E¥ १५४

 राजस्थान  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिये  प्लग  से  ats  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विदेशों  की  भारतीयों  का  अ्राप्रवास

 श्री  त्‌०  म०  देव 1२२०१  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  कनाडा

 न्य  उत्तर  तथा  ब्रिटेन  में  aaa करने

 ara  भारतीयों  का  सालाना  कोटा  कितना  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  कांय  मंत्री  जवाहर  लाल  नेहरु  )

 कनाडा  o  ३००

 अमेरिका  थके  eo  200

 ब्रिटेन  प्रवास पर  कोई  निर्बन्धन  नहीं है
 अन्य  देशों  के  बारे में  कोई  कोटा

 निश्चित  नहीं  किया  गया  अर

 वहां  आप्रवास  की  santa  नहीं

 दी  जाती ।

 द्वितीय  पं  चटर्जी गस  घोलता SAINT

 SR राम
 1२२०

 सरदार  इकबाल  fag

 व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करने  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  यो  जना  के  बन  ने  के  बाद  एसी  कितनी  नई  परियोजनाओं हैं  ate

 मल  अंग्रेजी
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 उनके  क्या  नाम  हैं  जिनकी  लागत  पचास  लाख  रुपये  या  इससे  अधिक है  atc  जिन्हें  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  कर  लिया
 गया

 झ्र

 इन  योजनाओं  के  मूल  प्रावधान  की  अपेक्षा  इन  को  पूरा  करने
 के  लिये  कितनी

 श्रतिरिषत

 निधि  की  जरुरत  होगी  !

 योजना  उप मंत्रों  दया०  ao  :  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  waar  संख्या  ११४]

 उपयुक्त  विवरण  के  खाना  '३'  में  जानकारी  दी  गई  है
 ।

 पं जो बद्ध  समवाय

 TRRR.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 QE RXV—NS  में
 दिल्‍ली

 में  जिन
 समवायों  को  पंजीबद्ध  किया  गया

 उनके  क्या
 नाम  हैं  ;

 इन  समवायों  में  से  प्रत्येक  की  प्राधिकृत  पू  जी  कया  है  ;

 इस  अवधि  में  दिल्‍ली  के  कितने  समवायों  का  परिसमापन  हो  गया

 ए  कितन  समवाय  हैं  जिनके  खिलाफ़  समवाय  अघिनियम  के  विभिन्न  उपबन्धों  का

 पालन न  करने  की  शिकायते  दायर
 की  गई  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  मामल  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  म्यार  लोक  सभा श
 के  पटल  परे एक  विवरण  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  %y  अनुबन्ध

 संख्या  2 zy]

 लोक  सभा  के  पटल
 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है

 ।  परिशिष्ट ५,  अनुबन्ध

 संख्या  ea].

 are  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट

 ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११७]

 सीमेंट  कारखाने

 fat राम  कृष्ण  :
 1२२०४.

 सरदार  इकबाल  सिह  ॥

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 उन  सीमेंट  कारखानों  के  क्या  नाम  हैं  जिनका  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि

 में  विस्तार  किया  जा  रहा  है  कौर  उनके  इस  विस्तार  के  पुरे  होने  की  सम्भावना  है  ;  कौर

 इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  तैयार  होगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  कौर
 लोक-सभा

 @ea] | के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  [afaz  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या

 विंमान  कारखानों  के  विस्तार  के  लिये  मंजूर  की  गई  सालाना  ३५'  १  लाख  टनों  की  कुल  क्षमता

 मेंसे  (ek  लाख  टन  की  क्षमता  को
 a

 तक  लाइसेंसों  के  ज़रिये  पूरा  किया  जाता  है

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 की  waft  समाप्त होने

 के  पहिले  उसको  देना
 के  कारखानों  द्वारा  ही  पूरा

 किये  जाने  की  सम्भावना है  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 मजदूरों  की  व्यथा ग्र ों  का निवारण  करने  की  प्रक्रिया

 1२२०५.  श्री रास  क्षण  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मज़दूरों  की  व्यथाओं  का  निवारण  करने  शौर  देश  में  सौहादंपूण  प्रौद्योगिक

 सम्बन्धों  की  स्थापना  करने  के  लिये  विस्तृत  प्रक्रिया  बना  ली  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैँ
 ?

 para  उपसंत्री  आबिद  :  श्र  (x  )«  सम्बन्धित  संगठनों  के  प्रतिनिधियों

 के  परामर्श  से  शिकायतों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  एक  आदर्श  प्रक्रिया  बनायी  जा  रही  है  ।

 बर्मा  भू-राष्ट्रीय रण  अघिनियम

 1२२०६.  श्री  दी०  च०  फार्मा  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्मा  में  भू-राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  का  कितने  ऐसे  भारतीय  राष्ट्र जनों  पर  प्रभाव

 पड़ा है  जिन्हें  ३१  g&Xs  तक  क्षतिपूर्ति  की  रकम  चुका  दी  गई  है  ;  कौर

 भी  भी  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ?

 pores  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्रो  जवाहर  लाल  :  ऐसा  पता  चला  है

 कि  ३०  geXs  तक  से  Ze  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  क्षतिपूर्ति  की  रकम  दे  दी  गई  है  जिनकी

 भूमि  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  हैं  |

 चूंकि  बर्मा  सरकार  भारतीय  राष्ट्र जनों  की  क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  ग्रा वेदन पत्रों  के  सम्बन्ध

 में  प्लग  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखती  प्रभाव  ये  ais  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 दस्तकारी  का  विकास

 1२२०७.  श्री  दी०  चं०  वर्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  दस्तकारी  का  विकास  करने  के

 लिये  दिल्‍ली  प्रयास  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  रखा  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  रकम  देने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  हां  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अ्रन्तगंत  दस्तकारी  के  विकास  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 में  ८  लाख  क्यों  की  व्यवस्था  की  गई  ह  ।  परन्तु  योजना  की  पुनर्समीक्षा  होने  के  दायद  दख

 निर्धारित  रकम  को  भी  बदल  दिया  जाए  |

 गोवा-बम्बई  स्टीकर  सेवा

 न०  मुनि स्वा मों  :

 1२२०८.  सरदार  इकबाल  सिह  :

 को  प्रयास

 क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि

 भारत-सरकार  गोझा  कौर  बम्बई  के  बीच  फिर  से  स्टीमर  यातायात

 च।लू  करने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  शर

 अंग्रेज़ी
 ~
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 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 part  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  कौर  हां  ।

 यह  प्रदान  वीणा  बाघिन  है  ate  प्रभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1२२०६.  श्री  मोहम्मद  इमाम  :
 क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 जब तक  राज्य  व्यापार
 निगम  ने  मैंगनीज  की  कितनी  मात्रा  खरीदी  है  कौर  किस  दर  पर

 खरीदी हूँ  ;

 इसमें  से  कितना  मैंगनीज  निर्यात  किया  गया  कौर

 इसमे  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कितना  लाभ  उठाया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  श्री  तक  निगम  ने  सभी  दर्जे  का

 १०,२१,१८६  टन  मेंगनीज  खरीदा हूँ  जिसमें  से  लगभग  ५,८८,५९१  टन  जहाजों  द्वारा  बाहर  भेज

 दिया  गया  हैं  |  इसकी  खरीद  उन  प्रचलित  बाजार  दरों  पर  की  गई  थी  जो  समय  समय  पर  बदलती

 रहती है  |  निगम  के  व्यापार हित  के  लिये  यह  बताना  उचित
 नहीं  है

 कि  प्रत्येक  लेन  देन  में  क्या  कीमत

 थी  कौर  क्या  फायदा  |  ।  फिर  निगम  की  PEYW—¥S  की  वार्षिक  रिपोर्ट  ज्यों  ही  तैयार हो

 जाएगी  त्यों  ही  सभा-पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।  निगम  की  सन्‌  PEXRE—-NY  की  वार्षिक  रिपोर्टे

 पहिले  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  है
 ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 1२२१०.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  श्रौद्यानिकी  विभ
 TIT
 | है  ने

 =  — 1५९ दल्ली  के  ऊबड़  खाबड़

 टीलों  को  सुन्दर-स्थलों  में  बदलने  के  लिये  कोई  विस्तृत  योजना  बनाई  ;

 इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 xa  तक  इस  सम्बन्ध  में  कितना  काम  किया  है
 ?

 आवास  श्र  संभरण  मंत्री  कें ०  | ह ५  :  से
 दिल्‍ली

 के  ऊबड़

 खाबड़  टीले  वालों  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  एक  विस्तृत  योजना  बना  ली  गई  हैं  ।  इस  दिशा  में  दिल्‍ली के

 कुछ  क्षेत्रों  में  तारों  की  बाढ़  लगाकर  तथा  वृक्ष  लगा  कर  श्रीगणेश  कर  दिया  गया  है  |

 व्यक्तियों  को  आवंटन

 1२२११:  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  जमीन  तथा  घरों के  ऐसे  कितने  जाली

 तथा  दुहरे  आवंटन  कराये  हैं  जिनका  अब  तक  राज्य  में  )  पता  लगा
 कौर
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 उनके  खिलाफ  क्या  का  वाही  की  गई  है  ?

 स्वा
 गप्रुनर्वात प्  cat  ग्रत८-पंस्यक-कारयें  मंत्री  (oft  मेहर  चन्द  दीदी  श्र  जानकारी

 एकत्रित की  जा  रही  है  प्रौढ़  प्राप्त  होने  पर  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 जूड  के  माल  का  निर्यात

 1२२१२.  सरदार  इकबाल  fag  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  REYS—YHE  में  अरब  तक  कितना  जूट  का  माल  बाहर  भेजा  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  (sit  लाल  बहादुर  :  अप्रैल-जुलाई  yeu  में

 REA, AREY  टन  जूट  का  माल  निर्यात किया  गया  हैं

 अफगानिस्तान  के  साथ  व्यापार

 1२२१३.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  प्रधान  मंत्री  ११  फरवरी  १९५८  के  तारांकित  प्रशन

 घ संख्या  ४०  फे  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  want  माल  के  भारत  में  से  ले  जाये  जाने  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  का

 अन्तिम  निर्णय  हो  चुका  है  ;  अर

 यदि  तो  वह  क्या  है
 ?

 गिरिजा  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल  माननीय  सदस्य  का  ध्यान

 लोक  सभा
 में  ११-२-५८  को  तारांकित इन  संख्या  ४०  का  जो  उत्तर  दिया  गया  उसकी  झोर

 राजकोषीय  किया  जाता  है  ।  तब  से  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gar  ।

 कच्ची  फिल्मों  का  aaa

 1२२१४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि और

 अब  तक  १९५८  में  कच्ची  फिल्म
 के

 कितने  He  रायात  करने  की  झ्र तुम ति  दी  जा  चुकी

 हैं  ;  शौर

 इसमें  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगेगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर
 :  )  शर  )  .

 अनुज्ञापत्र  झंडियों

 के  अझपुपार  हो  म्पुत्ापत्र  सम्बन्धों  अंकड़े  रखे  जाते  झ्राजकल  स्रतुज्ापत्र  अवधि  वित्तीय  वर्ष

 के  झ्राधार  पर  ही  विभाजित
 की

 गई  है
 ।  अक्टूबर  १९४५८  को  अवधि  तथा

 सितम्बर  284s  (2-5-28X5)  तक  की  श्रवण  में  कमरा  १०१  लाख  रुपयों  तथा  ७६  लाख

 रुपयों  को  कच्चो  फिल्मों  के  लाइसेंस  दिये  गये थे  ।  यह  हिसाब  लगाया  जाला  है  कि  इसी  अवधि  में
 ११५०

 नाव  फुट  और  ८५०  लाख  फुट  कच्ची  फिल्म  का  लाइसेंस  दिया  गया  था  |

 SS  य  —_——— मनवा

 मूल  ai में
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 पंजाब  में  अम्बर  चर्खा  कार्य  क्रम

 1२२१४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (*)  चर्खा  योजना  प्रारम्भ होने  की  तारीख  से  अब  तक  उसको  कार्यान्वित  करने
 के  लिये

 पंजाब  राज्य  को  अनुदान  तथा  ऋण  के  रूप  में  कितना  रुपया  दिया  गया  हैं  ;

 अब  तक  कितना  रुपया  खां  हुआ  ौर

 उसका  क्या  नतीजा  gate
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  पंजाब  राज्य  में  नम्बर चर्खा

 कार्यक्रम  को  अपनाने  के  लिये  १५  अगस्त  १९५८  तक  पंजाब  पंजाब  खादी  तथा

 इरादी  को  अनुदान  के  रूप में  २५,  ५९,७९९  रुपये  तथा  ऋण  के  रूप  में  ४४,६  १,५००  रुपये

 दिये  गये  हैँ  ।

 ग्रयावत्‌ च्  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ह्  फिर  भी  ३१  2EXY  तक
 अनुदान  तथा

 ऋणों  को  मंजूर  की  गई  राशियों  में  से  क्रमशा  ७,  ६४,०३५  रुपयों  तथा  २७,  ३०,९१२ रुपये  इस  काम  में

 लगा  दिये  गये  हैं
 ।

 लोक-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  दिखाये  परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संख्या  22a]

 जेलों  में  प्रकार  चर्खा  प्रारम्भ  करना

 1२२१६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  जेलों  में  अम्बर  चर्खा  प्रारम्भ  करने
 की

 कोई  योजना  शौर

 यदि  तो  जिन  राज्यों  ने  जेलों  में  श्रम्बर  चखें  प्रारम्भ  कर  दिये  हैं  उनके  क्या  नाम  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हू  ।

 राजस्थान  आर  उत्तर  प्रदेश  |

 पंजाब को  सी  मेंट  का  कोटा

 सरदार  इक़बाल  सिंह  :

 1२२१७.
 Lat  दल जोत  सिह  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अब  तक  में  पं  Tt  को  दिये  जाने  वाले  सीमेंट  के  कोटे  में  कोई  कमी

 की  गई ह ै;

 | (a)
 उपर्युक्त  अवधि  में  पंजाब  को  वास्तव  में  सीमेंट  की  कितनी

 मात्रा  दी  गई  है  ;  और
 A  EE  AAA  SLRS  AN

 +मूल  अंग्रेजी
 में
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 क्या  इस  वर्ष  पंजाब  सरकार  ने  सीमेंट  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  की  प्रार्थना  की  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  नही ं।

 १  geus FT Re से  ३१  १९५८  तक  की
 af

 में  राज्य  के  कोटे  के  हिसाब में

 से  {, FR, FAG  टन  सीमेंट भेजी  जा  चुकी है  ।

 पंजाब  की  १  geus F से  ३०  PEAS  तक  की  प्रवासी  के  लिये  सीमेंट

 की  मांग  PEA, Vo  टन  थी  उसको  इस  Hata के  लिये  १  ३४,२६९  टन  सीमेंट  बांट  में  दी  गई

 थी  जबकि  पिछले  ag  इसी  अवधि  FT  सीमेंट  की  मांग  २,  ६४,२१०  टन  श्र  उसकी  बांट  की  मात्रा

 €६,०००  टन  थी  |

 पंजाब
 में  हथकरघा  सहकारी  समितियां

 1२२१८.  श्री  रघुनाथ  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया यह  सच  हैँ  कि  पंजाब  राज्य  के  ६०,०००  हथकरघा  बुनकरों  में  से  केवल  १२  प्रतिशत  बुनकरों  ने

 ही  अपने  झाप  को  झ्रौद्योगिक-सहकारी  समितियों  के  रूप  में  संगठित  किया है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  नहीं  ।  Ro-F— FES  को

 सहकारी  क्षेत्र  में  पंजाब  राज्य  के  १०,६७७ बू  नज़र  थे  जो  राज्य  के  बुनकरों का  लगभग  १७  प्रतिशत

 होते  हैं  ।

 महा  दिल्‍ली

 1२२१६.  श्री  seta  सिह  भदौरिया  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-का्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  महा  भ्र भि रक्षक  तथा  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  के  अ्रभिरक्षक  दिल्‍ली  के  न्यायालयों  से

 न्यायिक  दस्तावेजों  तथा  न्यायालय  शुल्क  के  स्टाम्प ों  फीस  स्टाईप्स  )
 की  चोरी

 के
 बारे  में  कितनी

 शिकायतें की  गई  हैं  ?

 तथा  अ्र्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )
 :  दिल्‍ली  के  महा  अभिरक्षक

 के  न्यायालय  से  न्यायिक  दस्तावेजों  तथा  न्यायालय  शुल्क  के  स्टाम्प ों  फीस  स्टाईप्स  )  की  चोरी

 होने  की  दो  शिकायतें ars  है  कौर  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  दिल्‍ली  के  न्यायालय  से  ऐसी  कोई

 शिकायत  नहीं  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बिजली  उपविभाग

 1२२२०.  श्री  ate  सिह  भदौरिया :  कया  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने

 क्या  यह  सच  है  कि  rey)
 में

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  दिल्‍ली  स्थित कुछ  बिजली

 उपविभागों  में  होने  वाले  कदाचारों  की  जांच-पड़ताल  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम है  ?

 आवास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  हां

 निम्नलिखित  बिजली  उपविभागों  में  झारोपित  अनियमितताओं  कौर  कलाकारों  के  सम्बन्ध  में  जो
 एएल

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 शिकायतें  की  गई  थीं  उनकी  जांच  पड़ताल  FEY  में  की  गई  थी

 (१)  वातानुकूलन  विभाग  का  उपब्रिभाग  संख्या  ३,  नई  दिल्‍ली  |

 (२)  बिजली  २  का  उपविभाग  संख्या  नक  नई  दिल्‍ली  ।

 जांच-पातालों  से  निम्नलिखित  कदाचारों  का  पता  चला  :

 (१)  भण्डार  श्नौजारों  कौर  संयंत्रों  का  गबन  |

 (२)  निर्धारित  स्टैण्डड से  निम्न  कोटि  का  काम  तथा  टेंडरों  की  पड़ताल  करने  भ्रांत

 तैयार  करने  में  अ्नियमिततायें  |

 (३)  करें-भारित  श्रमिकों  से  अफ़सरों  के  घरों  में
 निजी  काम  कराना

 ।

 इन  जांच-पातालों  के  ग्राठ  ऐसे  अधिकारियों  के  खिलाफ  श्रनुशातनीय  कार्यवाही

 की  गई  हूँ  जो  उनके  खिलाफ  लगाये  गये  दोषों  के  लिये  अपराधी  थे

 शिया  लिंक  विकास

 1२२२१.  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  उद्योगों
 ने  द्वितीय पं  चवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  पार  कर  लिया है  ;

 यदि
 तो

 उन  उद्योगों  के  क्या  नाम  हैं
 प्रौढ़

 उनका  वेतनमान  उत्पादन  क्या  है  ;

 कया  इन  उद्योगों  के  लिये  नये  लक्ष्य-निश्चित  किये  जायेंगे  ;  site

 यदि  at,
 तो

 वे  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  कौर  (7)  .  यथासम्भव  प्राप्य

 जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  १२०]

 बौर  (7)  विदेशी  मुद्रा  की  वर्तमान  कठिन  स्थिति तथा  ततीय  पंचवर्षीय योजना  अवधि

 मे
 पुनर्भुगतानों  के  कारण  होने  वाले  आधिक  वित्तीय  दबाव  को  देखते  हुए  सरकार  का  फिलहाल

 लक्ष्यों  को  बदलने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 सुत  का  वितरण

 1२२२२.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पंजाब  में  सुत  का  वितरण  करने  की  कोई  नयी  प्रणाली  शुरू की  गई  है  ;  ae

 यदि
 तो  इस

 योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हूँ
 ?

 बिलिय
 तथा

 उद्योग
 मंत्री

 लाल  बहादुर
 :

 नहीं
 ।

 उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मल  अंग्रेज़ी  में

 1
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 पंजाब  में  छोटे  cad  प्  पोर ै  क  द  दि  |

 1२२२३.  श्री  दलजीत  सिह
 :  क्या  बःणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिये  किस

 प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 tations  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  चूंकि  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  af

 गैर  सरकारी  लोगों  द्वारा  स्थापित  किये  जाते  इस  कारण  भविष्य  में  किस  प्रकार  के  उद्योग

 स्थापित  किये  जायेंगे  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  नये  उद्योग  खोलने  की  श्रीराम  योजनाओं  के  बारे  में

 राज्य  सरकार  विपणन  सम्बन्धी  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  तथा  उस  प्रदेश  के

 घरों  की  कुदा लता  कौर  रुचि  पर  भी  विचार  करेगी  |

 रूप  को  कृषि  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात

 1२२२४.  श्री  नल दुर्ग कर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  सोवियत  रूस  ने  कृषि  वस्तुझ्नों  के  संभरण  के  लिये  भारत  को

 दिया हैँ  ;

 यदि  तो  वे  वस्तुएं  कौन-कौन  सी  हैं  ्र  कितनी  राशि  का  संविदा
 किया  गया  है  ;

 नया  इन  equi  ar  निर्यात  रूस  को  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  कुल  कितने  टन  माल  निर्यात  किया  गया  ate  उसका  कितना  मूल्य  था
 ?

 पीणी  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  जी

 यह  ब्यौरा  केवल  कपूर  सरकारी  विक्रेताओं  को  ही  मालम  है  ak  स्वाभाविक  है  कि

 सरकार  को  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्र  (4)  निर्यात  का  सम्पूर्ण  ब्यौरा  वाणिज्यिक  सूचना  तथा  सांख्यिकी  महानिदेशक

 के  सांख्यिकीय  प्रकाशन  में  देखा  जा  सकता  जिसकी  प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 पाकिस्तानियों  द्वारा  पकड़  कर  ले  जाये  गये  भारतीय  कर्मचारी

 1२२२५.  श्री  तंगार्माण  :
 कया  प्रयास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बेलोरिया  सब-डिवीजनਂ  के  वन-विभाग  के  दो  कर्मचारियों  को

 १६  १९५८  को  पाकिस्तानी  सेना  के  लंग  पकड़  ले  गये  थे  ;

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  झ्र

 उनਂ
 अधिकारियों  के  नाम  क्या  हें  और  वे  इस  समय  कहां  हैं  ?

 ज्रिघान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-केपी  मंत्रो  जवाहरलाल  :  से  «  ताप य

 हैं कि  १५  exc  को  पाकिस्तानियों ने  भारतीयों  के  दल  पर  आक्रमण कर  दिया  जिस
 दें

 एक  फोरेस्टर  श्र  दो  वन  रक्षक  शामिल  इन  पर  सीमा  से  २००  गज  पर  मध्यम  कृष्णनगर
 ——

 मल  अंग्रेजी  में
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 गांव  के  निकट  शभ्राक्रमण  किया  गया  था  झर  पाकिस्तानी  फॉरेस्टर  श्री  पंकज  मुखर्जी  को  पकड़

 कर  ले  गये  |  उन्हें  पछाड़ने  का  प्रश्न  पाकिस्तान  में  ३०  अगस्त  से  लेकर  २  eds

 तक  हुए  भारत-पाक  सम्मेलन  में  उठाया  गया  था  जबकि  हाल  में  सीमान्त  पर  हुई  घटनाओं  में

 अन्तर्ग्रस्त  कैदियों  की  सूची  का
 श्रमदान-प्रदान  किया  गया था  यह  तय  हुमा  था  कि  वे  कदी

 जिनका  नाम  दोनों  सरकारों  द्वारा  तेयार  की  गई  सूचियों  में  है  उन्हें  सितम्बर  को  छोड़  दिया

 जायेगा  और  उन  कैदियों  के  सत्यापन  कौर  शीघ्र  ही  छोड़े  जाने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जायेगी

 जिनके  नाम  दोनों  सरकारों  की  सूचियों  में  नहीं  श्री  पंकज  मुखर्जी  का  नाम  पाकिस्तान  द्वारा

 तैयार की  गई  सुची  में  न  हो  कर  केवल  भारत  की  सुची  में  था  ।  ऐसी  दशा  में  सत्यापन

 अत्यन्त  झ्रावश्यक  है  ।  इस  मामले  को  भाग  बढ़ाया  जा  रहा  है  |

 टाटा  मंडी  बेंज  ट्रक

 veges  error
 1२२२६.  को  हारे  चन्द्र  माथुर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :.

 क्या  देश  में  बनी  ट्रकें  विजयकर  टाटा  मसेंडीज
 बेंज  हमारे

 देश  की  जेसी  सड़कों

 के  लिये  भ्रनुपयुक्त  wire  असुरक्षित  हं  ;  कौर

 क्या  कुछ  सूधार  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  सरकार  को  ऐसी  कोई

 शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 प्रीत  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 खा  ग  ग्रामोद्योग  भवन

 1२२२७.  स०  स०  बनर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 |

 क्या  खादी  उद्योग  भवन  खादी  ग्रामोद्योग  भवनों  के  विभिन्न  केन्द्रों  पर

 नियंत्रण  रखता  है  ;

 यदि  तो  देश  में  कितने  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  विद्यमान  हैं  ;

 ga  भवनों  में  कितने  कर्मचारी  लगाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 जी हां  ।

 ऐसे  चार
 '

 ।  मद्रास  शौर  कलकत्ता  के  तीन  खादी  ग्रामोफोन

 भवन  खादी  तथा  ग्रा मो याग  आयोग  द्वारा  सीधे  चलाये  जा  बम्बई  में  खादी  ग्रामोद्योग

 भवन  का  बम्बई  उपनगर  ग्रामोद्योग  बम्बई  को

 सौंप  दिया  गया

 मूल  was
 ी

 में
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 कर्मचारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार है
 ow

 लगाये  गये  कम  चा रियों

 भवन  का  नाम  की  संख्या

 +  आ

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  १७४

 खादी  ग्रामोद्योग  मद्रास  द्

 €२ खादी  ग्रामोद्योग  कलकत्ता

 Go खादी  ग्रामोद्योग  बम्बई
 अ

 ट्रैक्टरों  और  बुलडोजर ों  का  यात

 1२२२८  श्री  है ०  रा०  मुनि स्वामी  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २९  FEXS

 के  तारांकित  बरत  संख्या  १९२३  क  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग ेकि  geys—

 ५९  में  जितनी  ट्रकों  कौर  बुलडोजर रों
 की  श्रावक्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  था  उसमें  से  कितनी

 संख्या  में  इनका  आयात  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  :  PEXG—YE  में  कितने  ट्रैक्टरों

 और  बुलडोजर ों  का  aaa  किया  जानें  वाला  है  उसका इस
 क्रम  पर  शअ्रनुमोनਂ  नहीं  लगाया

 जा  सकता ।  किन्तु  €-८-४८  तक  चालू  लाइसेंस  काल  १९४५८)  में  ४०

 से  नीचे  डी०  बी०  एच०  पी०  वाले  ट्रैक्टरों  के  लिपे  १०६  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  लाइसेंस  दिये

 गये  अनुमान  है  कि  लगभग  ६००  से  ६४५०  ट्रैक्टरों  का  किया  जायेगा  ।  उक्त  काल

 में  ५०  डी०  बी०  एच०  पी०  से  अधिक  शक्ति  वाले  ट्रैक्टरों  के  लिये  २९  लाख  रुपये  के  मूल्य  के

 लाइसेंस  दिये  गये  हैं
 ।

 इतनी  बड़ी  संख्या  में  सामान  aha
 आयात  किये

 जाने  को  दृष्टि  में
 रखते

 हुए  यह  बता  सकना  सम्भव  नहीं  कि  कितनी  संख्या  में  ट्रैक्टर  आयात  किये  जायेंगे  |

 PENS—UE  के  उत्तरार्ध  में  ट्रैक्टरों  की  ग्रा यात  नीति  अभी  नहीं  बन  सकी  है  शौर  नही

 इस  प्रक्रम  पर  यह  बता  सकना  सम्भव  होगा  कि  आयात  नीति  कया  हो  सकती  है  ।

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  में  बुलडोजर  war  से  नहीं  रखे  गये  हें  कौर  उसका

 grata  भी  उसी  क्रमांक  में  होता  है  जिसमें  ट्रैक्टरों  का  |

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  aa  विस्थापित  व्यक्ति

 अ  श्री  स०  व्र ०  सामन्त :
 TRAE.  श्री  सुबोध  हंसना  :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संर्पक-कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  भराये  विस्थापित  व्यक्तियों  में  वितरण  के  लिये  निस्क्रमणार्थी

 सम्पत्ति  के  रूप
 में  कुल  कितनी  भूमि  उपलब्ध  है  तथा  व्यक्तियों  को  इस  भूमि  का

 अवणणणायल्‍ुयएल्‍ए ण ण ण  य वितरण  किया  गया  है
 ;

 कौर

 मूल  अंग्रेजी
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 प्रति  परिवार  औसतन  कितनी  cif  शभ्रावंटित  की  गई  ?

 पुनर्वास
 तथा  अल्प-संख्यक  कार्य  मंत्री  मे मेहर

 चन्द  पठद़िचमी  पाकिस्तान

 से  are  विस्थापित  व्यक्तियों के  लिये  भारत  में  लगभग  ६०.३५ |  एकड़  निश्क्रमणार्थी  भूमि

 उनके  पुनर्वास  के  लिये  उपलब्ध  थी  ।  यह  भूमि  लगभग  4,85  लाख विस्थापित  परिवारों  को

 आवंटित  की  गई  ।

 दो  प्रकार  के  ग्रांट  किये  गये  थे  उदाहरणत

 (2  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  छोड़ी  गई  भूमि के
 बदल

 प  ग्राम-स्थायी  योजना  के  atta  आवंटन  भूमि  में  ग्रेंड  के  अ्रनुसार  कटौती

 की गई  attire  के  पास  जितनी  ही  अधिक  भूमि  थी  उसमें  उतनी  ही  अ्रघिकਂ

 कटौती  की  गई  थी  att

 (2)  ufa  जोतने  वालों  के  पुनर्वास  के  लिये  भले  ही  उनके  पास  पश्चिमी

 पाकिस्तान  में  कमी  न  रही  ह  ।  इस  दा  में  प्रत्येक  श्रावंटक  को  श्रमिक  जोत

 आवंटित  करन  का  प्रयत्न  किया  गया  था  जोत  कितनी  थी  यह  प्रत्येक  क्षेत्र  म

 भूमि  की  उत्पादकता  पर  निर्भर  करता  |

 पुर्जों  पाकिस्तान  a  ata  विस्थापित  परिवार

 थ्रो  य०  च०  सामन्त
 1२२३

 at  सुबोध  सदा

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  oa  विस्थापित प परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिये  wa  तक

 कूल  कितनी  भूमि  प्राप्त  की  गई  है  ;  कौर

 प्रति  परिवार  को  कितनी  भूमि  आवंटित  की  गई

 पुनर्वास  तथा  अ्रल्प-संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  )  2,20,  ४५४

 जड |

 प्रत्येक  कृषक  को  ग्रावंटित  की  जानें  वाली  भूमि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  भूमि  की  उत्पादकता

 यर  निर्भर  करती  |  त्रिपुरा  प्रौढ़  ग्रासिम  में  २  से  ३  एकड़ से  ले  कर  उत्तर  प्रदेश  में
 ८.  एकड़

 तक  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  को

 २२३१८
 ,  |  झरी

 स०  |. (५  सामन्त :

 दह  श्री  सुबोध  सदा
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  are  विस्थापित  व्यक्तियों  को  जो  कुछ  निष्क्रमणार्थी

 सम्पत्ति  मिली है  उसके  भ्र ति रिक्त  उन्हें  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  प्रतिकर  देनें  में  व्यय  की  गई

 ञ

 oe  at  Se  A

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 इससे  कितने  परिवारों  को  लाभ  पहुंचा है  ;  अर

 ऐसे  व्यवसाय
 व्यापारिक  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  पश्चिमी

 पाकिस्तान  से  भराये  विस्थापितों  को  रोजगार देने  का  प्रस्ताव  रखा

 पुनर्वास  तथा  श्रल्प-पंस्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  ३१  १९५८

 तक  ८७.  ५४  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रतिकर  के  रूप में  दी  गई  जो  निम्न  प्रकार  है  :--

 (१)  नकद  बद  ot  करोड़  रुपये

 प  में (२)  सम्पत्ति के  हस्तांतरण  के  रू  २४ ०१५  करोड़  रुपये

 (3)  सार्वजनिक  देयों
 के  समायोजन  द्वारो  १४

 '
 ४१  करोड़  रुपये

 योग  o\9  ५४  करोड़  रुपये

 ee  ee  a  coon ee

 3,08  e¥a  |

 पं दि चिमी  पाकिस्तान  से  oa  विस्थापित  व्यक्तियों  को  किन  व्यवसायों  तथा

 व्यापारिक  कम्पनियों  ने  काम  देनें का  प्रस्ताव  रखा है  ।  इसके  wine  नहीं  रखे  गये  हैं  इस

 प्रकट पर  जानकारी  का  संकलन  कर  सकना  भी  सम्भव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता

 रहे  श्री  सरजू  पांडे
 :

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  PEXS—ZE  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सहायता  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  धनराशि कम  कर  दी  गई  है  ;

 a

 यदि  तो  इस  से  राज्य  की  किन  किन  योजनाओं  पर  प्रभाव  पड़ेगा ?

 योजना  उपमंत्री  ato  न०  :
 जी  नहीं  ;  PEXS—HE  में

 राज्य  सरकार

 को  a4  RE  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  सूचना  दी  गई  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  को  योजनायें

 २२३ ३.  को  सरजू  पांडे
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  से  यह  जानकारी  देने  की  प्रार्थना  की
 गई  है  कि

 राज्य  में

 क
 योजनायें

 आरम्भ  ही  नहीं  की  जा  सकीं  या  कौन  कौन  सी  प्रारम्भिक  अवस्था  में

 श्र

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  उपमंत्रो  दया०  नं ०  faq r)  ot
 at

 ६  राज्यों
 से  जानकारी  प्राप्त  हो  चुकी  है  ak  उसका  श्रव्य यन  किया  जा  रहा

 है  |
 ee

 मल  अंग्रेजी में
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 नम्बर  चर्खा  शिक्षार्थियों  को  afa

 २२३४.  श्रीमती  मिनीमाता  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंग

 कि

 क्या  सरकार
 नम्बर  चखें  का  उपयोग  सीखने वाले  शिक्षार्थियों  को  प्रशिक्षण  काल

 में
 कुछ  वृत्ति देती  है  ;

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ऐसी  वृत्तियां  दी  गई  हैं  शौर  कितने  शिक्षाविदों

 उससे लाभ  उठाया  ;

 क्या  चखें  का  उपयोग  सीखने  वाली  प्रत्येक  महिला  को  बीस  रुपये  ste

 मास की  वृत्ति  देने  भी  व्यवस्था की  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  कितनी  महिलाओं  को  यह  बत्ती  दी  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री  से  अम्बर  चर्खा  कार्यक्रम

 के  ग्रीन  प्रशिक्षण  पाने  वाले  पुरुषों  तथा  महिलाओं  दोनों  को  सभी  राज्यों  में  वृत्ति  दी  जाती

 जहां तक  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  का  सम्बन्ध  कभी  तक  केवल  दिल्‍ली को  ही  सहायता  दी

 गयी  ३०  Reus  तक  Rj OVOVY  प्रदिक्षिणार्थी  यह  सुविधा  प्राप्त कर  चूंके  हैं  ।

 प्रत्येक  प्रशिक्षण  क्रम  के  लिये  २०  रुपये  afa  दी  जाती  है  ।  सीखे  हुए  कतवारों

 को  किराया  खरीद  प्रणाली
 के

 भ्रन्तर्गत  नम्बर  चरसा देने  पर  इस  वृत्ति  में  से  कुछ  भाग  उसके

 मुल्य
 में  काट  लिया  जाता  लेकिन  प्रशिक्षण  कें  दौरान  में  प्रशिक्षणार्थी  जो

 सूत  कातते

 वहीं  अ्रच्छो  तो  उस  पर
 दो

 प्रति  घुंडी  की  दर
 से

 मजूरी
 दी

 जाती  हैं
 |

 इस  योजना
 से

 जिन  महिलायें  को  लाभ  पहुंचा  उनकी  संख्या  %,9%,000  है  ।.

 टेन  कमाण्ड  सेंट्स  नामक  फिल्म

 कि
 पर

 श्री  मुहम्मद  ताहिर :  कया  सुचना  अर
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  ‘Sa  कमाण्डमेंट्स  '  नामक  अंग्रेजी  फिल्म  बम्बई  में  दि  खं  ्
 जा  रही  है  ;

 ~
 कया  यह  सच  है  कि  उक्त  फिल्म  में  पैगम्बर  मूसा  अ्रलिय-हिसालम  का  चरित्र

 वर्णित है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  फिल्म  दिल्‍ली  में  भी  दिखायी  जानें  वाली  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य-पूर्व  तथा  अरन्य  सभी  स्थानों  के  मुस्लिम  देशों  ने  इस  फिल्म

 पर  प्रतिबन्ध लगा  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  भारत  में  भी  सरकार  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  करती

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण मंत्रो
 :  से  प कमाण्डमट्स  नामक

 फिल्म  पारत  में  एक  वाणिज्यिक वितरक  द्वारा  वितरित  की  जा  रही  है  ।  सेंसर  बोर्ड  द्वारा इसे  प्रमाणित
 र्थ वजह
 hed  दिख  इ  जा  <a  कुछ  समय

 सरकार
 किया  गया  है  कौर  बम्बई  में  पहले

 Xl  el  पट
 क

 मिल  प्रंग्रेज़ी  में
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 को इस  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  कि  इस  फिल्म  में  पैगम्बर  मूसा की  तौहीन  की  गई  है  ।

 सरकार  के  निदेश पर  सेंसर  बोझ  की  मंत्रणा  तालिका  के  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  एक  समिति

 are  दिल्‍ली
 में

 इसकी  जांच  की  गई  जिसमें  एक  मुस्लिम  सदस्य  भी  था  ।  उनका  दृष्टिकोण

 यह  था  कि  यह  फिल्म  जो  गोल्ड  टेस्टामेंट  की  एक  कहानी  पर  आाधारित  आपत्तिजनक

 नहीं है

 सरकार  को  कोई  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रदान  केयू  भाग
 के

 उत्तर  को  ध्यान
 में  रखते

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 कार्यालयों  का  स्थानान्तरण

 1२२३६.  श्री  अजित  सिह  सरहदी :  कया  श्रीवास
 आर  संभरण  मंत्री

 यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नाभा  a  मलेरकोट  के  बड़े  और  भव्य  भवनों

 में  तमाम  जगह  खाली  है  ;  az

 यदि  तो  क्या  कुछ  केन्द्रीय सरकार  के  कार्यालय  स्थानान्तरित  करने
 के  बारे

 में  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 वास  site  संभरण  मंत्री  a ii  क०  च०  :  शर  पजाब

 सरकार  द्वारा  १९५७  में  दी  गई  जानकारी  के  ग्रीस  नाभा  कपूरथला  में  केन्द्रीय

 के  कार्यालयों
 की

 स्थापना  करने
 के

 लिये  उपयुक्त  कोई  भव्य
 स्थान  खाली  नहीं था  ।

 यह  पता  लगा  था  कि  हो  सकता है  कि  कपूरथला  में  कार्यालयों  के  लिये  कोई

 स्थान  खाली  मिल  किन्तु  जब
 तक

 कि  निवास  के
 स्थान  सम्बन्धी  कभी

 हल  नहीं  की  जातीं  तब  तक  इसका  उपयोग  नहीं  कियां जा  सकता  इस  मामले  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।  मलेरकोटला  में  कोई  उपयुक्त  स्थान  खाली  है  इसकी  जानकारी  हमें  नहीं

 होती '

 २२३७.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  २९  2eAs  के  अतारांकित  yea  संख्या

 २९३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  जिले  में  तिब्बती  सीमान्त  पर  स्थित  होतीਂ  पठार को  लेकर

 सरकार  व  चीन  की  लोक  गणराज्य  सरकार के  बीच  जो  पत्र-व्यवहार चल  रहा  उस  का  क्या

 परिणाम  निकला

 वह  बड़ा  होतीਂ  का  पठार  इस  समय  किस  के  अ्रघिकार  में  हैं--भारत  सरकार के

 कार  में  चीन  की  लोक  मत  राज्य  सरकार  के  अ्रधिकार  में  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्रो  जवाहरलाल  चीन  लोक  गण  राज्य

 के  साथ  इस  विषय  पर  विस्तार  से  हाल  ही  में  बातचीत  हुई
 थी  ।

 ये  बातचीत  wet
 भी

 होती  रहेगी
 |

 हमारा  ख्याल  है
 कि

 इस  स्थिति  में  कुछ  भी  बताना  ठीक
 न

 होगा
 |

 होती  नाम  की  यह  छोटी  सी  चरागाह  भारतीय  प्रदेश  में

 ee
 है  ।

 मूल  sat  ES
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 गवेषणा  तथा  निर्देशक  विभाग

 श्री  प्रमथ  नाथ  बनर्जी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  मंत्रालय  के  गवेषणा  तथा  निर्देश  विभाग  को  भारत  की  विभिन्न  भाषाओं  में  कितनी  पुस्तकों

 का  संभरण  किया  गया  है  कौर  प्रत्येक

 ह ै?
 सामग्री

 भाषा  की  पुस्तकें  खरीदने  में  कितना  घन  व्यय  किया  गया

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  गवेषणा  तथा  निर्देश  विभाग  का  पुस्तकालय

 प्रणाली बद्ध  नहीं  बना  है  ।  कौर  जिस  में  प्रमुख  रूप  से  सांख्यिकी  संबंधी  सरकारी  प्रतिवेदन

 तथा  सुसंगत  पत्रिकायें  श्राती  हैं  ।  वित्त  के  अनुसार  उसे  एक  अच्छा  पुस्तकालय  बनाने  का  विचार  है  ।

 इस  चीज  को  आरम्भ  करने  पर  विभिन्न  भाषाओं  में  पुस्तकें  भी  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  पंजीबद्ध  समवाय

 1२२३८.  श्री  दलजीत  सिह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  हिमाचल  प्रदेश  की  जिलेवार

 पंजीबद्ध  समवायों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हिमाचल  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  की

 पंजीबद्ध  समवायों  का  नाम  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२१]

 सामान्य  घटनायें

 Sat  बसुमतारी :

 att  लीलाधर  कट को  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  श्रीराम  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  सदन में  दिये  गये इस  वक्तव्य

 की  aire  आकर्षित  किया  गया  है  कि  श्रीराम  के  सीमान्त  क्षेत्रों  में  पाकिस्तान  की  सेना  टुकड़ियों  द्वारा

 चलाई  गई  गोली  के  परिणामस्वरूप  ६  व्यतीत  मारे
 गये

 प्रौढ़  १६  व्यवित
 घायल हुए  थे  ;

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान से  इस  का  कोई  प्रतिरोध  किया  गया  था  att  उस  के

 परिणाम  स्वरूप  कुछ  प्रतिकर  मांगा  गया  है  ;

 क्या  इस  घटना  की  संयुक्त  जांच  करने के  लिये  आदेश  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 परवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  age):  at

 सरकार ने  झ्रासाम के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  २३  WAR,  g&us  को  आसाम  विधान  सभा  में  दिया गया

 वक्तव्य  देखा  है
 ।

 वास्तव  में  श्रीराम  की  सीमान्त  घटना  में  सात  भारतीय  मारे  गये  हैं  ।

 जी हां।श्रनेकप्रतिरोध किये  गये  भारतीयों की  जानें  कौर  सम्पत्ति चले  जाने  के  लिये

 पाकिस्तान  सरकार  से  प्रतिकर  की  मांग  की  गई  है  ।  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  विरोध  का  प्रतिरोध

 किया है  wit  उस  ने
 भी

 अपने  यहां  के  लोगों की  जानें  ac  सम्पत्ति  चले  जाने  के  लिये  प्रतिकर  की

 मांग की  हैं

 मूल  में

 205(A)
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 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विदेश  सेवा  निरीक्षक

 श्री  दिनेश  सिह  व्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताया  की  कृपा  करेंगे कि 1२२४

 )  क्या  विदेश  सेवा  जो  हाल में  दौरे पर  गये  वापस  लौट  जाये हैं  ;

 क्या  उन्हों  ने सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  दी  शौर

 यदि  तो  उस  का  प्रमुख  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गप्रिघान  मंत्री  तथा  वं  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 जी  प्रत्येक  दौरे  के  देश  के  बारे  में  |

 रिपोर्टों में  ये  बाते  हूँ

 (१)  विदेशी  भत्ते  पर  पुनरीक्षण  के  लिये  प्रस्ताव  |

 (२)  सेवा  ale  संभरण  के  संबंध  में  विविध  तौर

 (2)  गैरा  किये  गये  faaal  की  सामान्य  स्थिति  के  बारे  में  गोपनीय  रिपोर्ट  ।

 इंग्लिस्तान  स्थित  उच्च  आयोग  में  भारतीय  कामचारी

 1२२४२.  श्री  दिनेश  सिह  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंग्लिस्तान  स्थित  भारतीय  उच्च  आयोग  में  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी

 करने  का  कोई  विचार  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 PEM  में  चलाये  गये  सामान्य  मितव्ययिता  आन्दोलन के  एक  अंग  के  रूप  में  यह  निश्चय

 किया  गया  था  कि  वैदेशिक-कार्य  प्रति  शिक्षा  तथा  आवास  शौर  संभरण  मंत्रालय

 के  लियें  कुल  ११४  स्थानों  की  पूर्ति  नहीं  की  गई  ।  पांच  वन्य  स्थानों  की  पदावनति  कर  दी  गई  है  ।

 इस  के  परिणामस्वरूप  प्रतिवर्ष  ८  SUR  पौण्ड  की  बचत  होगी  |

 +

 इंग्लिस्तान  स्थित  उच्चायोग  के  प्रतिष्ठान  के  पुनर्गठन  के  प्रदान  के  संबंध  में  ae  निश्चय  किया

 गया  २  कि  उच्चायोग
 के  कुछ  विभागों  के  कार्य  अध्ययन  को  लागू  करने  के

 लिये  वित्त  मंत्रालय के

 विद्वेष  पुनर्गठन  एकक  का  एक  पदाधिकारी  दल  भेजा  जाये  ।

 पंजाब  में  कुमार  उद्योग

 ध  श्री  दल जोत  सिंह :  क्या  वाणिज्य  तथा  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  राज्य  में  सहकारिता के  आधार  पर  १९५७  में  कितने  कुटी
 र  उद्योग  खोले गये  हैं  ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 मंत्री
 लाल

 -
 दुर  शास्त्री )  पंजाब  राज्य  में  सहकारिता के

 न् [मल  अंग्रेजी में
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 ग्रा घार पर  2EYo-Us TF में  निम्न  कुटीर  उद्योग  चलाये  गये  थे
 :--

 उद्योग का  नाम  सहकारी

 तियों  की  संख्या

 जूते  तथा  चमड़े  का  अन्य  सामान  चमड़ा  खाल  उतारना

 ौर  हड्डी  का  चूरा  तैयार
 करना  25.0

 2  गांवों  में  बतन  बनाना

 रैदास  तथा  ऊन  का  बनना  ११४

 wv  दस्तकारी

 ee es  es  ee  ere  ne

 योग  349.0

 ny  ee  ce  Mere  te

 arfaa | है  fe  व्यक्तियों  को  बसा न्रियुरा  में  विस्व  साने  के  लिये  भूमि

 1२२४४.  श्री  दीदार  देब
 :  क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  सरकार  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  द्वारा  waar  प्रत्यक्ष  रूप  से  त्रिपुरा  के

 बे लोनिया  सब-डिवीजन  में  विस्थापितों  को  बसाने  के  लिये  कुल  कितनी  भूमि  खरीदी  गई  हैं

 ay

 क्या  आदिस  जाति  के  ममिया  लोगों  के  प्रवास  के  लिये  भी  इसी  प्रकार  कमी

 ली  जायेगी ?

 fa-\  नो
 तथा  श्रत्प-संख्यक-का्प  मंत्री  (AT  सेहर  चन्द

 :  t)  अस्रार  भू

 ग्रहण  नियम  के  अधीन  त्रिपुरा  प्रशासन
 ने

 बे लोनिया  सब-डिवीजन में
 केवल  ६४५०  एकड़  भूमि  का

 wienrem  किया  है  ।  सहकारी  समितियों  के  द्वारा  भूमि  नहीं  खरीदी  गई  है  ।  सारा  क्षेत्र  विस्थापितों  के

 पनर्वास के  लिये  है

 त्रिपुरा  के  शिविरों  में  विस्थापित  व्यक्ति

 1२२४४  श्री  zara  देव
 :  क्या  पुनर्वास  अल्प  संख्यक  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 सहायता  तथा  पुनर्वास  विभाग  के  अ्रधीन  त्रिपुरा  की  बस्तियों  के  विभिन्न  शिविरों  में

 गरब तक  कितन  सामदायिक  केन्द्र  स्थापित किये  गये  हैं  ;

 Ta  तक कि  तक  कि  तनी  राशि  स्वीकृत त्रिपुरा में
 सामुदायिक

 केन्द्र  योजना
 को  चलाने  के  लिये

 की  गई

 इस  योजना  के  अन्तर्गत क्या  विषय  पढ़ायें  wat

 spray  विषयों के fat  ba  क  |  At  के  लिये  कितने  प्रशिक्षार्थी  AT  च  a  नियुक्त  किये  गये

 XO?  अ्रौर

 मिल
 अग्रजा
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 इस  योजना  की  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  छः  शिविरों में  ।

 ०
 लाख  रुपय  |

 (१)  बुनाई  रोक  रंगाई

 (2)  बांस  का  बढ़िया

 (3)  सिलाई

 (¥)  दगी दा कारी  तथा  कपड़े  की  रंगाई

 (५)  साबुन  बनाना

 एक  भी  नहीं  ।

 (=)  उपर्युक्त  भाग  में  जिन  व्यवसायों  का  उल्लेख  किया  गया  है  उन  में  से

 सिलाई  तथा  कशीदाकारी  wa  तक  लाग  की  हैं  पुरा जा  चकी  है  ate  दीवार में  रहने  वाले  ३५४  लोगों  को

 इन  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  हरी  चाय  प्रतिनिधि  मंडल

 1२२४६.  को  हेम  राज  क्या  वाणिज्य  तयाउद्योग  मंत्री  ४  १९४५८  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  ६८२  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अफगानिस्तान  को  गये  भारतीय  हरी  चाय  प्रतिनिधि  मंडल  के  प्रतिवेदन  की

 सरकार ने  जांच  कर  ली  है

 यदि  हां  ,  तो  क्या  उस  की  एक  प्रतिलिपि  सभ  पटल  पर  रखी  जायगी

 उस  की  प्रमुख  सिफारिश  कया  कौर

 उन  में  से  सरकार  ने  कौन  कौन  सी  स्वीकार  कर  ली  हूं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित

 करना  वांछनीय  नहीं  होगा  क्योंकि  उस  में  भारत-ग्रिफिन  व्यापार  के  बीच  मुद्रा  की

 नाइयों  १९५७  के  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  को  कार्यान्वित  करने  की  कठिनाइयों

 तथा  अफगान में  हरी  चाय  के  बदले  काली  चाय  इस्तेमाल का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  प्रतिवेदन

 म  उल्लिखित
 कुछ  कठिनाइयों को  टूर  करने  का  पहले  ही  प्रयत्न किया  गया  है  ।  भारत  कौर

 अफगानिस्तान
 में

 जो
 नया

 व्यापार
 करार  १९५८ में  चाहे  उस  में  इस  बात  की  व्यवस्था है

 कि
 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  सन्तुलन बनाये  रखने के  लिये  विशेष  प्रक्रिया  अपनाई  जाये  ।  हमें

 इन  उपायों  के  परिणाम  देखने  होंगे  ।

 चाय  का  उपभोग  करने  वाले  देशों
 में

 जिन  में  अफगानिस्तान  भी  शामिल  है  चाय के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  बारे  में  की

 जाने

 वाली

 कार्यवाही  विचारा

 धीन  ट्रै बान  हु  |

 नजमुल  अंग्रेजी में में
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 बेदेशिक-का्य  मंत्रालय  के  कर्मचारी

 1२२४७.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  इस  समय  कितने  अझ्रसिस्टेष्ट  श्र  क्लिक  शौर

 उन  में  से  कितने  भ्रनुसूुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ग्रामीण  जातियों  के  हैं  ?

 forever  मंत्री  तथा  वै  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :

 KER

 eB

 असिस्टेण्ट

 क्लर्क  १०

 VHA सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के

 १२२४८.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  सुचना  अर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 सुचना
 शर

 प्रसारण  मंत्रालय में  कुल  कितने  श्रसिस्टेष्ट  कौर  बलके

 उनमें
 से  कितने  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित ख़ादिम  जातियों  के  हैं  ?

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्री  BART)  :  ३४१

 (a)  १८  |

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्रालय  के  कर्मचारी

 " RRwE.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  a

 कौर  संभरण  मंत्रालय  में  कुल  कितने  असिस्टेण्ट  झर  कलक  कौर

 उनमें
 से

 कितने
 अनुसूचित  जातियों

 ak  भ्रनुसुचित श्रादिम  जातियों  के  हैं
 ?

 श्रीवास  att  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  अ्रसिस्टेण्ट  ११७

 अपर  डिवीजन  ah  Yo

 लोयर  डिवीजन  कलक

 co
 8a

 झ्र सिस्ट सस्टण्ट  अनुसूचित  जाति

 अपर  डिवीजन  द  v अनुसूचित  जाति

 लोनार  डिवीजन  कलक  अ्रनसूचित  जाति  RA

 अनुसूचित  afer  जाति  v

 सिलाई  की  मशीनों  का  निर्यात

 न२२५०८
 श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 2eUY,  geyy,  88g,  १९५७  शर  geuc में  wa  तक
 विभिन्न  देवों  को  सिलाई

 की  natal  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्दों  जीत की  गयी  भर

 इस  वह
 सिलाई  की  मशीनों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 मिल
 अंग्रेजी

 में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जानकारी इस  प्रकार  है

 aq
 ec

 मुल्य

 रुपये

 १९४४  ७६,०००

 PEUYy  ७,२९२,०  9०

 Fey  ०००

 gaye  4;4%,000

 2&ys
 (  है
 \  जन-जून  )  3,996,000

 निर्माताओं  को  निम्नलिखित  fpr  र सुविधायें  प्रदान  की  गयीं  हैं  ——

 (१)  निर्यात  की  जाने  वाली  सिलाई की  मशीनों  के  लिये  कच्चे  लोहे  कौर  इस्पात  का

 अग्रिम  कोटा  ।

 (  as
 )

 )  झ्रत्यावश्यक कच्चे  माल  के  लिये  आयात  लाइसेंस
 ।

 (3)  किये  गये  पुर्जों  पर  आयात शुल्क  की  वापसी
 प्रौढ़

 देश  में  बने  हिस्सों
 पर

 जिन  पर  उत्पादन-शुल्क  लगाया  जा  सकता  उत्पादन-शुल्क  में  कटौती  ।

 (४)  निर्यात  वाली  सिलाई  की  मशीनों  के  कच्चे  लोहे  ale  इस्पात  के  हिस्सों  के  लिये ९

 १३३  प्रतिशत  कोटा  देना  |

 निर्यात  करने  वालों  के  लाभ  के  लिये  बाजार  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  भी  उपलब्ध  किये  जाते हैं  ।

 देश  में  बनी  मशीनों  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  कौर  प्रदर्शनियों  में  ate  विदेश  स्थित  कुछ  भारतीय

 दूतावासों  जेसे  पाकिस्तान  ak  faa  स्थित  भारतीय  दूतावासों  के

 शो  रूमों  में  प्रदर्शन  किया  जाता  है  |

 इंजीनियरिंग  निर्यात  सिद्ध  a  परिषद्‌  ने  विभिन्न  इंजीनियरिंग  उत्पादों  के  बाजारों  का  सर्वेक्षण

 करने  के  लिये  284s  के  में  एक  शिष्ट  मंडल  पश्चिमी  अफ्रीका  प्रौढ़  बेल्जियन  मांगों  को

 भेजा  है  ।  निर्यात  की  संभावनाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिये  एक  अध्ययन-दल  के  शीघ्र  ही  योरप

 भी  जाने  की  आशा  है  ।

 भारतीय  फिल्में

 1९ 622  zy  fase  बन्नाग्ती, रि
 1२२५१.  श्री  Ural  प  क्या  वाणिज्य  तिन  1  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEYE-¥S  में  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रायें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 इस  वर्ष  में  कुल  कितने  मूल्य
 की

 कच्ची  फिल्मों  का  आयात  किया  गया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  सिनेमा  फिल्मों  के  निर्यात

 से  १६५७-५८  में  R,2R,9R, 2Ye  रुपये  की  विदेशी  मुद्रायें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 १९५७-५८  में  २,०१,१८,६६४  रुपये  की  कच्ची  सिनेमा  फिल्मों  का  श्रायात  किया

 गया  था  |
 a

 गलत  अंग्रेजी  में
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 पत्ततों  के  माल  लादने-उतारने  वाले  श्रमिकों  की  दैनिक
 मजूरी

 1२२५२.  श्री  मन्थनी  पिल्ले  :  कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २१  दिन  के  काम  की  न्यूनतम  गारंटी  का  हिसाब  लगाने  के  प्रयोजन  के  लिये

 कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  पत्तनों  पर  गोदी  श्रम  बोर्डों  के  अधीन  रक्षित  संग्रह  के  माल  लादने-उतारने

 वाले  कर्मचारियों  को  किस  दैनिक-दर  पर  मजूरी  दी  जाती  है  ;  शौर

 क्या  यह  इन  पत्तनों  में  से  प्रत्येक  की  समय-दर  दैनिक  मजूरी  के  बराबर  ही  होती  है  ?

 पिस  उपमंत्री  प्राचीन  :  श्र  यह  जानकारी  इस  प्रकार  है  :---

 बोर्ड  का  नाम  रन  का  भाग
 प्रदान  का  भाग

 (@)

 रुपये  प्रति  दिन

 १.  कलकत्ता  गोदी  टैली  क्लिक  R32  जी  दिन  की  पाली  के  लिये  ।

 बो  दोपहर  की  कौर  रात  की

 पालियों की  दर  दिन  की

 डेक  फोरलेन  ११  रश  पाली  से  भ्रमित  हैं  ।

 २५ हैच
 फोरमैन

 विमान  94

 २

 R44

 खामली १  व  २  प्र  9%

 खामली ३  व  ४  रे

 रोलिया १  व  २  प्

 रोलिया  ३  94

 २.  बम्बई  गोदी  श्रम-बोर्ड  मण्डल  RK  जी  नहीं  ।  गारंटी-दी  गई

 सीनियर  दबकर  तम  मजूरी  की  दरें  श्रम

 ८४  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के जूनियर  THT

 हैच  फोरमैन  २५  पंचाट  में  निर्धारित  दैनिक

 विच  सेन  PAC)  मजूरी  की  दर  से  कम  हँ  ।

 खलासी  न्यायाधिकरण ने  यह  निदेश

 दिया  था  कि  प्रोसेसिंग  का

 भत्ता  केवल  उन्हीं  दिनों  के

 विषय  में  दिया  जाना  चाहियें

 जिन  पर  ये  श्रमिक

 दर  या  चंद-दर  के  हिसाब
 baa जा

 से  काम कर  र  2  थे  |

 ३.  मद्रास  गोदी  श्रम-बोर्ड  १२  जी
 मंजूर

 द्र

 १२

 फोरमैन
 ee

 ६०

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 दे  R98  लिखित  उत्तर  १७  सितम्बर  geas

 पत्तनों  के  माल  लादने-उतारने वाले  श्रमिक

 1२२५३  श्री  मन्थनी  पिल्ले  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  की  हड़ताल  के  बाद  कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  गोदी  श्रम  बोर्ड

 के  घिन  पत्तनों  के  माल  लादने  उतारने  वाले  श्रमिकों  के  श्रीपाद  शौर  छुट्टियों  सम्बन्धी

 को  उदार  बनाया  गया  है

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;

 चौधरी  प्रतिवेदन  सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प  के  अधीन  पत्तन  न्यासों  के  चतुर  श्रेणी

 के  कर्मचारियों  को  मिल  सकने  वाले  अवकाश  छुट्टियों  की  तुलना  में  वह  कसी  बैठती  है
 ?

 par  उपमंत्री  आबिद  कौर  .  भी  नहीं  ।  लेकिन  €-£-५८  को

 अतारांकित संख्या  १७०८  के  उत्तर  में  यह  बताया  जा  चुका  है  कि  कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  गोदी

 श्रम  बोर्डों  को  बम्बई  के  गोदी  श्रम  बोड़ें  के  छुट्टी  सम्बन्धी  नियमों  जो  धिक  wage  स्वीकार

 कर  लेने  की  सलाह  दी  गई  है  और  ये  बोल  उस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  के  गोदी  श्रम  बोर्डों  के  अधीन  माल  लादने-उतारने  वाले

 श्रमिकों  कौर  पत्तन  न्यासों  के  तटीय  श्रमिकोंਂ

 की  अवकाश

 झर

 algal  सम्बन्धी  सुविधायें  इस प्रकार हैं

 माल  लादन-उतारन  तटीय-श्रमिक

 वाले  श्रमिक  कलकत्ता  श्र

 मद्रास
 )

 छुट्टियां  mix  प्राकृतिक  वर्ष में  i.  दिन  ay  में  २१  दिन

 अलक़ादा

 विदोषाधिकृत  अवकाश  काय  में  लगी  अवधि  काय  में  लगी  mata  का

 का  १/११  भाग  १/११  भाग

 म  सीमा
 ८०

 बीमारी का  अवकाश  वर्ष  में  ७  दिन  बर्ष  में  २०  दिन

 सत  वेतन

 माल  लादने  उतारने  वाले  श्रमिक

 छुट्टियां  वर्ष  में  ८  दिन

 विशेषाधिकार  weet  में  लगी  अवधि

 का  १/१२  भाग

 बामारा का अ्वकाझा का  अवकाश  वाम  ५  दिन

 आहत होने  पर
 ४  महीने से  झ्रनधिक

 काडा ॥  अवधि

 मूल  wast  में

 Shore-Worker.  Privilege  Leave
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 माल  लादने  उतारने  वाले

 श्रमिक

 वर्ष  में  ८  दिन पट्टियां ;

 विद्येषाधिकृत  water  पहले  दस  वर्षों  में  काम

 के  दिनों  का  १/२२

 भाग |

 अगले  दस  वर्षों  में  १/१६

 भाग उस  के  बाद

 मद्रास  १/११  भाग  ।

 आधे  वेतन  पर  नौकरी के  पूरे  हो  चुके

 प्रत्येक के  लिये

 PY—Ro  दिन  |

 कोई  सीमा  नहीं

 पृथक्करण  २१  दिनों  से

 अर  अ्रपवाद  स्वरूप

 ३०  दिन  |

 118

 दिल्‍ली  में  वृक्ष

 कि
 e

 1२२४४.  श्री  सिन्धी  :  क्या  श्रावास  और
 संभरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सर्दियों  में  दिल्‍ली  की
 पर

 लगे  वृक्षों  की  पत्तियां

 भड़  जाती  हैं

 ऐसी  कुल  कितने  टन  पत्तियां  रोज  जमा  होती  हैं  ;

 को नग  छोड़  चक्करदार (77)  कया  सरकार  को  पता  है  कि  इमली  की  पत्तियों  प्  पत्तियों  से  बड़ी  भ्रच्छी

 कम्पोस्ट खाद  बनती  है  ;

 (a)  व्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  जमा  की  गई  पत्तियां  आजकल  ग्रधिकतः  सड़कों  के

 किनारे जला  दी  जाती  हैं  ;

 (=)  शहर  में  समय-समय  पर  काटी  जाने  वाली  बाड़ों  की  लानों  की  छिली  हुई

 घास  ate  अन्य  पत्तियों  ग्राही को  किस  प्रकार  निबटाया  जाता  है  ;  शौर

 क्या  इस  से  कम्पोस्ट  खाद  बनाने  का  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 आवास  और  संभाला  मंत्री  कण  च०  :  भ्र  .  कुछ  प्रकार  के

 वक्षों  की  पत्तियां  प्रत्येक  ः  बसन्त  अर्थात  मैचों  के  आरम्भ  से  अप्रैल  के  नित  तक  भड़  जाती  हैं  ।

 इन  के  झ्रांकड़े  नहीं  रखे  गये  हैं  ।  मोटे  तौर  पर  वर्ष  में  यह  लगभग  ७  लाख  धन

 फुट  होती ह oe  were:

 faa  wast  में
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 जी  हां  ।

 जी  हां  |

 लाखों  से  तराशी  गई  घास  या  तो  छीलने  वाले
 ठेकेदार  ले  ज

 ज
 ते  है

 शर  या  वह  नीलाम

 कर  दी  जाती  है  ।  बाड़ों  की  कतरने  म्युनिसिपल  कर्मचारी  उठा  ले  जाते

 सरकार  इस  पहल  पर  विचार  कर  चकी  है  लेकिन  इस  प्रकार  की  सामान्य  योजना

 श्रमिक  दुष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  मानी  गई  है  ।  फिर  भी  कुछ  स्थानों  में  पत्तियों  शादी  को  खाद  का

 काम  लेने  के  लिये  जमा  कर  लिया  जाता  है  ।

 पजाब  क  कामदिलाऊ  दफ्तर

 FRY.  श्री  दलजीत  सिह :  कया  श्रम  त्र  रोजगर  मंत्री  यह
 हे  चराने

 की  हता

 करेंगे

 कि

 पंजाब  राज्य  के  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  १  जनवरी से
 से

 ३१  2EYNG  तक

 विभिन्न  कामदिलाऊ  दफ्तरों  की  मौत  काम  मिला है  ;  शौर

 राज्य  के  विभिन्न  कामदिलाऊ  दफ्तरों  में  इस  समय  कुल  कितने  आवेदन  विचाराधीन
 a

 ?

 उपनंत्रो  arias  2E,€0%  ।

 २१  g&yc  को  ५१,१३८  |

 पाकिस्तान  के  तीर्थयात्री

 ~
 1२२५६.  श्री  दलजोत  fas :  क्या  प्रवान  मंत्री  यह

 है  पतन

 की

 हता  करा

 फि

 शाल
 गर  में

 पाकिस्तान  के  कल  कितने  तीनों  यात्रियो ंने  भारत  के  Ale qlaH  मेलो ंमें  भाग  लिया

 पश्चिमी  पाकिस्तान pratt  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरु  )

 के  XX  तीर्थ  यात्री  अब  तक  सरकार  द्वारा  आयोजित  दो  दलों  में  भारत  के  धार्मिक  मेलों  में  भाग

 ले  चक ेहूं
 ।  इन  के  अलग-प्लग  ३०२१  तीर्थयात्री  अजमेर  के  उसे  में  गये  थे

 |

 अमृतसर  को  मिलों  कपडे  का  स्टाक

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 1२२५७.  को  दलजीत  सिह

 कि

 अमृतसर  की  कपड़ा  मिलों में  इस  समय  जमा  कपड़े के  बारे  में  क्या  स्थिति

 है  ;  कौर

 पंजाब  में  अ्रमतसर  में  बेरोजगारी  की  समस्या  उत्पन्न  कर  देने  में  यह  कहां  तक

 दायी है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  बहादुर  दोस्ती  )  (#)
 झर

 अ्रमतसर ८

 में  इस  समय  कपड़े
 की

 केवल  एक  पूरी  मिल  है  जिस  का  नाम  है--मेसेज  दयालबाग  स्पिनिंग  एण्ड

 वीविंग मिल्स  ।  १९५८  में  इस  मिल  के  पास  कपड़े  का  ३२८  गांठ  का  अनबिकी  स्टाक  था  |

 यह  स्टाक
 इस  मिल

 के  WP  महीने  के  उत्पादन के  बराबर  है  कौर इसे  बहुत  अ्रधिक  नहीं
 समझा

 जाता  ।  इस  मिल  में  केवल  ३६०  श्रमिक  काम  करते  हैं  कौर  सरकार  को  इस  बात  की  कोई

 कारी  नहीं  है
 कि

 मिल  में  स्टाक  जमा  हो  जाने  से  श्रमिकों  में  कोई  बे  रोजगारी  are  है
 ?

 भ्रंग्रेज़ी
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 उड़ोसा  में  लोह  ौर  मनोज  अयस्क  को  खानें

 TRG.  थ्रो  क्या  श्रम  आर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  में  उड़ीसा  की  लौह  मैंगनीज़  वयस्क  की  खानों  में  कुल  कितने  श्रमिक

 काम  करते  थे  ;  शर

 १९५८  में  उड़ीसा  की  लौह  मैंगनीज़  अयस्क  की  खानों  में  कुल  कितने  श्रमिक  काम

 करते  हैं  ?

 टीम  उप मंत्रो  (at  धि  न्  भा  1.0  लौह  wren  की  खानों  |

 मैंगनीज़  अयस्क  की  खानों  H——2&,2&o  |

 )  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मालेगांव  की  औद्योगिक  बस्ती

 1२२४८.  श्री  जाधव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  राज्य  के  नासिक  जिले  में  मालेगांव  में  एक  औद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना

 का  प्रस्ताव  राज्य-सरकार  से  मिला  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इस  औद्योगिक  बस्ती  की  स्थापना  वहां  कब  तक  कर  दी  जायगी  ?

 Tattarsa  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  लाल  बहादुर  :  ज्य  सरकार  द्वितीय

 योजना  काल  में  जिन  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  करने  वाली  है  उन  में  मालेगांव  की  प्रौद्योगिक

 बस्ती  भी  एक  लेकिन  राज्य  सरकार  नें  झ्र भी  कोई  योजना  प्राविधिक  अनुमोदन  के  लिये  नहीं  भेजी

 है ।

 कौर  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विदेशों  से  लौटा  भेजे  गये  भारतीय

 1२२६०.  श्री  ata  fag  भदौरिया  :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५६,  2EYXY  श्र  2€4s  में  अरब  तक  विदेशों  में  स्थित  कुल  कितने  भारतीय

 सरकारी  खच  पर  स्वदेश  लौटा-भेजे  गये  ake  ये  किन-किन  देशों  से  लौटा-भेजे  गये  थे  ;

 क्या उन  के  पासपोर्ट के  आवेदनों  पर  गारंटी  करने  वालों  से  इस  खर्च  को  वसूल  किया

 गया है  ;

 श्रीलंका  से  लौटा  भेजे  गये  लोगों  पर  सरकार  का  कुल  कितना  व्यय  ड्रा  है  :

 ह

 विदेशों  में  स्थित  कितने  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  उन  के  मेजबान  राष्ट्रों  ने  प्रवांछनी  य

 व्यक्ति  घोषित  किया  है  ;  ak

 इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 च्

 मूल  ज्
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 पुराना  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहर  लाल
 :  (=)  aa

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है और  इसे  जमा  करने  में  जितना  समय  प्रौर  श्रम  लगेगा  उसे  ध्यान  में

 हुए  विदेशों  में  स्थित  हमारे  दूतावासों  से  भी  यह  जानकारी  नहीं  मंगाई  जा  रही  है
 ।

 फिर  भी

 exo FAT से  जून  १६५८  तक  की  अवधि  के  लिये  कुछ  देशों  के  सम्बन्ध  में  प्रां कड़े  इस  प्रकार

 ह  ames
 छ

 श्रमिक का

 इरान

 बेल्जियम

 मारीशस

 इन  लोगों  को  लौटा-भेजने  में  कुल  ९,९२४  रुपये  का  व्यय  हुआ  था  ।

 विकास-किये

 २२६१.  श्री  भक्त  रदन  :  क्या  योजना  मंत्री  २२  g&Xe  के  अतारांकित wad  संख्या

 २६११  के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पहली  योजना  अवघि  में

 आरम्भ  किये  गये  विकास  कार्यों  में  से  प्रत्येक  पर  कितनी  धनराशि  खच  की  गई
 ?

 उपमंत्री  दया०  न ं०  मिश्र  ):  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 विवरण

 योजना  का  नाम  ser  प्रयोजन  को  अवधि  में

 (१)  घन  का  विकास

 (२)  ऊन
 के  विकास  की  योजना

 (३)
 दिक्षा  की  सुविधायें

 (४)  एलोपैथिक  औषधालयों  ak  जच्चा-बच्चा  कल्याण गा  कैमरे  की

 स्थापना

 (५)  मल्टी  La qa
 (agaaita  बागवानी  फार्मों  की

 स्थापना

 (६)  श्रेषऋ-विकास  योजना

 २७ (७)  सड़कें

 नाना

 योग  २६.६

 Cec  Rein  ANY  RE

 क्वार्टरों  का  दिया  जाना

 1९२६२.  श्री  साधू  राम
 : स्  नी  क्या  श्रीवास ait  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 RYo-Yoo  रुपयों के  वेतन  में  सरकारी  कर्मचारियों को  रेगलर  क्वाटर  दिय

 जाने  की  प्राथमिकता तिथि  क्या  है

 मल  अंग्रेजी



 १७  १९!  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  EEICLS

 aa  वेतन-क्रमों  की  प्राथमिकता  तिथि  की  तुलना  में  यह  कैसी  बैठती  है  ;

 इन्हें  रेगुलर  क्वाटर  देने  के  लिये  यदि  सरकार  नें  कोई  कार्यवाही  की  हो  या

 करने  वाली  हो  तो  वह  क्या  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उपयु क्त  वेतन  क्रम के  रेगुलर  क्वार्टर  पारी  से  बाहर  भी
 दे

 दिये

 गये  हैं  ;  अर

 (=)  यदि  तो  किस  आधार  पर  ?

 प्रावास  शर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  ई  क्लास  रेगुलर

 में  ३१-३-१९ २९  क्लास  स्पेशल  कमरे  १३-७-१९३१

 =
 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  ।  परिशिष्ट  ४,

 अनुबन्ध  १२२]

 पिछले  दो  वर्षों  में  विभिन्न  मुहल्लों  में  तीन  कमरे  वाले  लगभग  १६००  फ्लैटों  का

 निर्माण  किया  गया  है  ।  जमीन  विकसित  होते  ही  शर  भी  १५२४५  क्वार्टरों  का  निर्माण  शीघ्र  ही

 आरम्भ  किया  जायेगा  ।

 जी  हां  ।

 (=)  स्वास्थ्य  संबंधी  कारणों  से  या  सरकारी  द  के  हित  में  ।

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड

 1२२६३.  श्री  पाणिप्रही  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 लौह  wie  मैंगनीज़  प्रयास  का  निर्यात  करने  में  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  (3TR-

 लिमिटेड  ने  किन-किन  सहयोगियों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  है  ;  कौर

 PEXG-UV  रोक  PEYGYAS  में  इन  सहयोगियों  से  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुल

 कितना  कमीशन  कमाया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  आर  जिस
 ०५

 प्रकार  की  जानकारी  मांगी गई  है  उसे  प्रगट  करना  किसी  व्यापारी संगठन  के  व्यावसायिक  हित  में

 नहीं है  ।

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे

 महर  प्रताप  (ALT)  :  में  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थी  लेकिन  श्राप  ने

 उसकी  अनुमति नहीं  दी  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  का  प्रदान  राज्य  का  प्रदान नहीं  मथुरा तीन  लोक

 से  न्यारी
 |

 वहां  की  समस्या  सब  की  समस्या  है  ।  पानी  के  कारण  वहां  कई  गांव  नष्ट  हो  गये  हैं

 लोगों  को  बड़ा  कष्ट  हो  रहा  है  ।  सेना  को  भेज  कर  वहां  से  पानी  निकालने  का  इंतजाम  किया

 जाना  चाहिये  ।  में  समझता  हुं  कि  ब्रज  के  कष्टों  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  मुसलमान  सभी

 मत  होंगे  ।

 eu
 4



 ३३८०  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र  १७  १९  ४५८

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने
 जो

 स्थगन  प्रस्ताव  दिया  वह  इतना  स्पष्ट है
 कि

 के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  समझ  नहीं  सका  ।  उन  का  मतलब  शायद  यही  है  कि  वहां  जो  पानी  भरा

 gar  है  उसे  निकालने  का  प्रबन्ध  किया  जायें  ate  पम्प  शादी  से  काम  लिया  जाये  ।  मेरा  सुझाव  है
 कि

 माननीय  सदस्य  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  बातचीत  कर  लें  ।  वह  इस  विषय  में  जो  कुछ

 किया  जाना  कर  सकते  हैं  ।  कल  में  ने  कहा  था  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की  झलकती  नहीं  दिये  जाने  पर

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  बात  की  झ्रोर  विद्वेष  रूप  से  ध्यान  दिलाना  चाहते  तो  उसे  मेरे

 लायें  ;  में  उसे  किसी  aq  दिन  यहां  ला  सकता  हूं  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  भी  इस

 प्रक्रिया का  ध्यान  रखेंगे  ।

 जानकारी  का  प्रश्न

 मती  रेणु  चक्रवर्ती
 )  :  मेंने  पाकिस्तान  तथा  भारत  में  हुए  समझौते  के  अधीन

 सीमांकन  सम्बन्धी  प्रत  पर  सरकार  का  ध्यान  दिलाने  के  बारे  में  सूचना  भेजी  थी  कौर  इस  सम्बन्ध

 मान  माननीय  उप-मंत्री  से  बातचीत  भी  की  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक

 वक्तव्य  देंगी  ।
 मैं  जानना  चाहती

 हूं  उस  का  FAT  हमा  |

 महोदय  :  मेरे  पास  वह  a  नहीं  प्राया  है  ।  मैं
 aT

 उस  के  सम्बन्ध  में  जांच

 करूगा  |

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पच

 ण्
 अत्यावश्यक  qq  अधिनियम  के  अधीन  घि सुचना यें

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  मैं  अ्रत्यावइ्यक  पण्य  अधिनियम  १९  ४  ४

 की  धारा  ४५  के  ा गप्रन्तगत  निकाली  गई  दिनांक  30  १९४८
 कौ

 श्रघिसुचना  संख्या  जी०  एस०

 अरार ०  ७४८  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिये  संख्या  एल  ठी
 2.0  V¥/ya]

 कामचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  विधिक  प्रतिवेदन

 पम  उपमंत्री  प्राचीन
 :

 मैं  कर्मचारी  राज्य  बीमा  झ्रधघिनियम  Sas  की

 धारा  ३६  के  भ्रन्तर्गत  वर्ष  PEXV-NS  के  लिये  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  कुछ  दिन  बाद  रखा  जायेंगा  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिये  संख्या  एल  टी ०-६२४५/५८]

 पत्री  तंग्यामणि  (  )  पहले  भी  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 पटल  पर
 रखते  हुए  यह  बात  कही  गई  थी  कि  लेखापरीक्ित  प्रतिवेदन  भी  इस  के  साथ  ही  रखा  जाना

 चाहिये  ।  अध्यक्ष  की  दरार  से  भी  यही  निदेश  दिया  गया  था  |

 शी  शाहिद  अली
 :  मुझे  दोनों  को  साथ  रखने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है

 परन्तु
 इस  में  कुछ  समय

 लगेगा  |  संभवतया  माननीय  सदस्य  विधिक  प्रतिवेदन  को  गरमा  देखना  चाहेंगे  भ्र  लेखा  परीक्षा

 प्रतिवेदन  को  बाद  में  जब  वह  श्राजायेगा  |

 मल  अंग्रेज़ी में



 रे  रेप १७  १९५८  विष  विधेयक

 सहोदय  :  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  महालेखापरीक्षक

 के  पास  गया  शुभ्रा  है  और  प्रतिवेदन  उनके  पास  है  ।  यदि  माननी
 य

 सदस्य  दोनों  को  एक  साथ  सभा

 पटल  पर  चाहने  हैं  तो  विलम्ब  होने  की  आशंका  है  ।  माननीय  सदस्य  यही  चाहते  हैं

 हगा  प्रतिवेदन

 मी

 सका
 हो

 प्रदर  मिसा  चत

 |

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सत्ताइसवाँ  प्रतिवेदन

 a.

 सरदार  इकबाल  fag  )
 मैँ  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 संबंधी  समिति  का  सत्ताइसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता हूं
 ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  बिषय  की  और  ध्यान  दिलाना

 उड़ीसा  राज्य  के  कालाहांडी  जिले  में  हज  का  प्रकोप

 fat  प्र०  के०  देव
 )

 :  नियम  g&y  के  ona
 मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  कौर  स्वास्थ्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  अर  यह  प्रार्थना  करता  कि  वह  उस  के

 सम्बन्ध में  वक्तव्य  दें  ।

 राज्य  के  कालाहांडी  जिले  में  हैज़े  का  प्रकोपਂ

 पस्वात्थ्य  मंत्री  :  उड़ीसा  सरकार  ने  यह  सूचना  भेजी  है  कि  २७

 १९५८  को  हाथ पिन जारी  गांव
 जिस  की  जनसंख्या  WEo  है  हैज़ा  फैल  गया  था  |  २  १९४५८

 तक  बीमारी  पर  पूरी  तरह  नियंत्रण  कर  लिया  गया  था  ।  २७  2&Us  से  २  जून  १९४५८  तक

 ४८
 व्यक्ति  इस  रोग  से  ग्रस्त  हुए  तथा  २७  की  मृत्यू  हुई

 ।
 गांव

 की
 सारी  जनता  के  टीके  लगा  दिये

 गये  हैं  ३०  मई  १९५८  तक  १२  कूचों  तथा  २०  मकानों में  दवाई  छिड़क  कर  कीटाणु नष्ट  किये

 मये

 उड़ीसा  राज्य  से  प्राप्त  इसके  बाद  की  जानकारी  से  पता  लगा  है  कि  कालाहांडी  में  एक  हज़ार

 व्यक्तियों  में  ६  से  श्रमिक  व्यक्ति  बीमार  नहीं  पड़े  थे  ।  कौर  Vays  से  रोग  का  प्रकोप

 तेज़ी से  कम  होंने  लगा  था  |  दक्षिण  क्षेत्र  के  लोक  स्वास्थ्य  के  सहायक  निदेशक  हैजे  के  रोकने  के  कामों

 का  स्वयं  निरीक्षण  कर  रहे  हैं
 ।

 सुचना  मिली  है
 कि

 रोग
 पर

 काबू  पा  लिया  गया  है
 ।

 पाध्या  महोदय  :  समाचारपत्रों  में  तो  बड़ी  भयोत्पादक  खबरें  छपी  हैँ  |  अभा  एक  स्थगन

 प्रस्ताव भी  लाया  गया
 था

 जिस  में  कहा  गया  था  कि  एक  गांव  का  गांव  बरबाद  हो  गया  ।  पता  नहीं

 इतनी  बढ़ा  चढ़ा  कर  बातें  क्यों  छापी  जाती  हैं  ।  समाचारपत्रों  को  कुछ  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ।

 विष  विधेयक

 मंत्री  (  गो०  ब०  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विष  १९१९

 में  अग्रेतर  संबोधन  करन  वाले  विधेयक  को  प्रस्थापित  करने
 की

 शभ्रनुमति  दी  जाये  ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 देदे८२  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  १७  EAS

 महोदय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विष  PEVE  में  श्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 गो०  ब०  पन्त  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक

 pau  सभा  में  wa  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  g&us  संयुक्त  समिति

 घारा  प्रतिवेदित  रूप  खण्ड वार  विचार  होगा  कौर  उस  के  बाद  तृतीय  वाचन  होगा  ।  जो  माननीय

 झपने  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहें  वह  १५  मिनट  में  उन  संशोधनों  की  जिन्हें  वे  प्रस्तुत

 चाहते  चिट  पर  लिख  कर  सभा  पटल  पर  भिजवा दें  ।

 खण्ड  २  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  इसे  मतदान  के  लिये  रखता हूं  ।

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  रंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  प्रा

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  )

 श्री  curator  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  ५२  तथा  ५३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लि  नाशिर  wear  )
 :  मैं  ५  संशोधन  संख्या  ६४,  ६५,  ६६,  ६७  तथा

 ६८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्रीमती  इला  पालवौधरी  )
 :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १३४  प्रस्तुत  करती हूं  ।

 pat  रघुनाथ  fag  )
 :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  ११०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 परिवहन  तथा  संवार  संग्रहालय  में  राज्य  मंत्रो  राज  :  मैं  ग्रसने  संशोधन  संख्या

 wav  श्योर  २५०  प्रस्तुत  करता हूं
 ।  मैं  प्रस्ताव  करता हुं

 पृष्ठ  २५
 ~  ह  ay  रक >  स्थान

 (१)  पंक्ति  ३९  में  (  चाज  पर  ४...” बीच  aa

 रखा  जाये  ।

 स्थान  पर र्प्ागा  andਂ and?"
 (२)  पंक्ति  ४०  में  के

 \  शब्द  रखा  जाये  ।

 (3)  पंक्ति  ४१

 के  स्थान  पर  शब्द  रखा
 कौर

 के
 स्थान

 पर  बाबद  रखा  जाये

 पं मूल  अंग्रेजी  में

 भारत  के  अ्रसाधारण  गज़ट  भाग  २,  अनुभाग  २  दिनांक  29-E-NS  में  प्रकाशित  |
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 में  संशोधन  संख्या  २५०  भी प्रस्तुत करता  हुं  ।  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  Ra,  पंक्ति  ४२

 Islandsਂ  के  क
 of

 Malaya,  शब्द  रखे  जायें  ।

 नृत्य  महोदय  :  यह  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 fat  नाशिर  भरुचा  :  में  अपने  संशोधन  के  द्वारा  दमन  शौर  ड्यू  की  स्थिति  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  सभी  द्वीप  भारत  के  द्वीपों  के  समान  समझे  जायेंगे  क्योंकि  इन  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  नहीं  बताया  गया है  |

 इला  पालचौधरी  :  मैं  संशोधन  से  चाहती  हूं  कि  स्वदेश  व्यापार  में  लगे  जहाज़ों

 की  परिभाषा  में  वे  सब  जहाज़  श्री  जायें  जो  भारत  के  बन्दरगाहों

 बदन  तथा  फारस
 की

 लालसागर  व  पूर्वी  भ्र फ्री का  के  तट  के  बन्दरगाहों  के  बीच

 व्यापार  के  सिलसिले  में  जाते  जाते  हों  ।  पुराने  ज़माने  में  हमारी  नावें  प्राणी  इन  स्थानों  में  जाया  करती

 ay  |

 थ्रो  रघनाथ  fags
 :  अध्यक्ष मेरा  220.0  नम्बर  का  जो  श्रमेंडमेंट  है  उस  में  मैं  ने  यह  चाहा

 है  कि  क्लास  ३  में  ट्रेड  शिपਂ  की  डेफ़ीनीशन  यह  रक्खी  गई  है  कि  ू ए्घा  जहाज़  जो  कि  ३०००

 टन  ate  से  ऐसी  न  करता  हो  ate  जोकि  भारत  के  किसी  भी  बंदरगाह  से  किसी  wea

 जगह  अथवा  बंदरगाह  जोकि  इंडियन  कौंटिनेंट  में  हो  या  हिन्दुस्तान  के  बन्दरगाहों  से  मैं

 डाइव  प्राइलैण्ड्स  या  बर्मा  के  किसी  अरन्य  बन्दरगाह  या  स्थान  से  व्यापार  करने में  लगा  भें  इस

 ३०००  टन  की  जो  सीमा  रक्खी  गई  है  उस  को  अपने  अमेंडमेंट  द्वारा  हटाना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  हो

 सकता  है
 कि

 कोई  जहाज़  200.0  टन  ३०२० टन  हो  या  ३०००  टन
 से

 कुछ  ज्यादा  हो  |
 ऐसी

 अवस्था  में  इस  को  फ्लेक्सेबल  रखना  चाहिये  कोई  जहाज़  ३०००  टन  से  कुछ  ज्यादा  भी  हो

 तो  उस  को  भी  वह  tars  करें  ।

 मंत्री  महोदय  सिंगापुर  का  जो  ~~ ~  है  वह  उस  को  स्वीकार  करना  चाहते  हैं

 वह  एक्सेप्ट  हो  जाता  है  तो  यह  मलाया  रेड-सी  शर  पशिएन  भ्रमेंडमेंट  में

 सरकार  के  ऊपर  छोड़  देना  चाहता  हुं  कि  ware  वे  स्वीकार  करना  चाहते  हैं  तो  स्वीकार  कर  लें  ।

 [at  मोहम्मद  इमाम  पीठासीन

 सरदार  इकबाल  fag  :  सभापति  अपने  संशोधन  संख्या  २३०,

 २३१,  २३४,  २३५,  २३६  तथा  २३७  प्रस्तुत र्कीति  हूं  ।  २३०.नम्बर के  अमेंडमेंट  में  में  ने  यह  चाहा

 है  कि  पेज
 २४

 पर  लाइन  सात
 में

 इलाज  ३  (  १)  में  आखिर में  यह  जोड़  जाय  :
 परशियन

 शरफ़  Us  ईस्ट  अफ्रीका  |

 दूसरे श्री  गरचा  का  जो  दमन  कौर  ड्यू  के  बारे  में  भ्रमेंडमेंट  है  कि  यह  भी  मेनलंण्ड  ग्राफ़

 इंडिया  के  पोर्ट  स
 समझे  वह  मुनासिब  हमें  कमेंट  है  कौर  में  भी  अपने  भ्रम  कमेंट  में  यही  चाहता  हूं

 कि  मैले डाइव
 )  भ्राइलैण्ड्स  कौर  कोर्स  साफ़  er  wes  टलत

 पत्नी  दीदी  इन  को  भी  जोड़

 a दिया
 जाये  |

 faa  अंग्रेजी  में

 205(A)
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 इकबाल

 तीसरे  अ्रमेंडमेंट में  में  यह  चाहता हुं  कि  क्लास  ३  में  जो  एक  होम  ट्रेड  शिप की  ३०००

 ara  की  लिमिट  रक्खी  गई  है  उस  की  जगह  ७०००  कर  दिया  जाय  क्योंकि  जब  श्राप  पनी  जहाजरानी

 ट्रेड को  इंजरीज  )  कर  रहे  हें  तो  में  समझता  हूं  कि  ३०००  टन  से  बड़े  जहाज़  भी  इस  ट्रेड  में  लग

 सकते  हें  प्रौर  यह  पोस्टिंग  शिप  ३०००  टन  ग्रास  से  एसिड  कर  सकता  है  कौर  इसीलिये  में  ने  यह

 ३०००  की  जगह
 ७०००  सब्स्टीच्यूट  करने  का  प्यार

 झमेंडमेंट
 में  सुझाव दिया  है  |

 श्री  तंगदिली  :
 मूल  विधेयक  में  स्वदेश  व्यापार  में  लगे  जहाज़ों  के  टन  भार  पर  कोई  नियंत्रण

 नहीं  लगाया गया  था  ।  लेकिन  अब  संयुक्  समिति  ने  इस  के  लिये  ३०००  टन  की  व्यवस्था है ~  oa.

 परन्तु  इस  से  इन  जहाजों  के  कप्तानों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  इसीलिये  में  ने  एक  स्पष्टीकरण  इस  में

 रखा  है  कि  जहाज  का  टन  भार  कितना  भी  इन  का  संचालन  ऐसे  ही  ग्रधिकारियों  द्वारा  किया

 जाये  जिन  के  पास  स्वदेश  व्यापार  के  प्रमाणपत्र  होंगे  जो  उन्हों  ने  सन्‌  १९५२  प्रौढ़  इस  अधिनियम

 की  तारीख  के  बीच  की  अवधि  मे  प्राप्त  किये  हों  ।  में ने  सामान्य  चर्चा  के  समय  इस  सम्बन्ध  में  बहुत

 कुछ  कहा  है  करमें  समझता  हुं  कि  सरकार  इसे  स्वीकार  कर  लेगी

 श्री  जाघव
 )

 :
 में  झपना  संशोधन  संख्या  १५२ प्रस्तुत करते  हुए  यह  कहना  चाहता

 हुं  कि  प्रधान  मंत्री  कई  बार  यह  बता  चुके  हे  कि  ड्यू  तथा  दमन  भारत  के  ही  इसलिये

 भारतीय  तटीय  व्यापार  में  इन  को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।

 sat  श्रीधर
 :

 में
 oar  संशोधन  संख्या  २१०  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 में  यह  चाहता

 हुं  कि  जो  व्यक्ति  भारतीय  ह  अथवा  भारतीय  उद्भव  के  ह  गौर  विदेशों  में  रहते  उन  पर
 यह

 बन्ध
 न

 लगाया  जाये
 कि  वह  चाह  कर

 भी
 अपनी  मातृ  भूमि

 की
 सहायता

 न
 कर  पायें

 |
 इसलिये  में

 भारत  के  नागरिकों  के  भ्र ति रिक्त  पूर्वी  अमेरिका  आदि  में  रहने  वाले

 भारतीय  उद्भव  के  लोगों  को
 भी  इस  परिभाषा  में  रखना  चाहता  हूं

 ।
 साथ  ही  साथ  सिक्किम तथा

 भूटान  प्रौर  नेपाल  के  नागरिक  भी  स्वदेश  के  नागरिक  हैं  इसलिये  उन  को  भी  इस  परिभाषा में  रहना

 चाहिये  ।  म
 aren  करता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार

 कर  लिया  जायेगा  |

 श्री  मूलचन्द  दूबे  :  में  चाहता  हूं  कि  की  परिभाषा  इतनी  बढ़ा

 देनी  चाहिये जिस  मे  डसे  पदाधिकारियों को  भी  शामिल  कर  लिया  जाये  जो  नाविकों  के  हितों के

 विरूद्ध  mite  दे  सकते  हों  ताकि  घारा  के  wells  कार्यवाही रोकी  जा  सके
 ।

 हम  ने  सिफ

 व्यवहार  न्यायालय  अथवा  राजस्व  न्यायालय  को  ही  मुक़दमें  निपटाने  की  शक्तियां  नहीं  दे  रखी

 बल्कि  कुछ  अन्य  अ्रधिकारियों को  भी  दे  रखी  जैसे  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  में  किराया

 नियंत्रकों को  शक्तियां  दी  गई  हू  ।  में  चाहता  हूं  कि  न्यायालय  की  परिभाषा  में  एसे  अधिका  रियों  को  भी

 शामिल कर  लिया  जाये  ॥

 ग्रो  राज  बहादुर :  मे  ने  दो  संशोधन  संख्या  १८४  तथा  Ro  प्रस्तुत  किये  हे
 ।

 संशोधन  संख्या

 १८४  केवल  शाब्दिक  संशोधन  है  |  यह  इसलिये रखा  गया  है  ताकि  यह  खंड  इस  विधेयक  में  उल्लिखित

 स्थानों
 तथा

 भारत  के  बीच  स्वदेश  व्यापार  में  लगे  जहाज़ों  की  दोनों  तरफ  की  यात्राओं  पर  लागू  हो  ।

 वर्तमान  परिभाषा  में  इसे  स्पष्ट  करना  झ्रावश्यक  इसलिये  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  |

 दूसरा  संशोधन  स्वदेश  व्यापार  के  प्रदेश  से  सम्बन्धित  है  ।  संशोधन में  पीठ  २५  पंक्ति  ४२  में

 द्वीपसमूह के  शब्द  रखे  गये  हैं
 ।  इस  संशोधन  में  एक

 ग़लती  रह  गई  थी  ae  ह  तथा  सिंगापुर  का  संघ  नहीं  अपितु  सिंगापुर

 होना  चाहिये  ।
 —  ee  ee  लालाणणणणणणणण--अ

 मल  त  AN
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 माननीय  सदस्यों  ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  उन  को  दो  श्रेणियों में  विभक्त  किया  जा

 सकता है
 ।

 प्रथमतः  वे  चाहते  हें  कि  स्वदेश  व्यापार  के  प्रदेशों  में  वह  कुछ  प्रदेश  जोड़े  जायें
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  बताना  चाहता  हं  कि  हम  ने  नाविक  ahaa  समझौता  अभिसमय  जो  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  ग्रनुसमर्थन  किया  है  कौर  इस  प्र भि समय  के  ग्रनुच्छेंद  के  भ्रनुसार

 स्वदेश  व्यापार  में  लगे  जहाज़ की  परिभाषा  इस  प्रकार  दी  गई  है
 :  के  जहाज़  से

 उस  जहाज  का  अभिप्राय  है  जो  किसी  देश  अर  राष्ट्रीय  विधि  दवारा  भौगोलिक  आधार  पर  निश्चित

 उस  के  पड़ौसी  देशों  के  बन्दरगाहों  के  बीच  व्यापार  में  काम  भ्राता  हो  पी

 शब्द  रखे  जान  सेਂ  परिभाषा  सीमित  हो  जाती  इसलिये  हम  पूर्वी  अफ्रीका

 फारस
 की

 खाड़ी  आदि  देशों  को  इस  में  शामिल  नहीं  कर  सकते हूँ  जो  हम  सेਂ  लगे  हुए  देव  या

 पड़ौसी  देश  ।  इसीलिये  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 दूसरा  संशोधन  श्री  नौशीर  wear  का  है  जिस  पर  सरदार  इक़बाल  श्रीमती  इला

 चौधरी  तथा  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  भी  बल  दिया  है  ;  यह  संशोधन  तथा  ड्यू  को
 शामिल

 करने के  बारें  है
 ।

 श्री  नाशिर  | भारत  महाद्वीप स्थान  '  पर  की  मुख्य  भूमिਂ
 शब्द

 रखना  चाहते  हें
 ।

 में  बताना  चाहता  हं  कि  भारत  महाद्वीप  में  वह  सभी  प्रदेश  जाते  हें  जो  १९४७  से

 पहले  भारत  का
 वर्ग

 थे  जैसे  दमन  तथा  ड्यू
 ae  ।  हम  ने  जान  बूझ  कर  यह

 शब्द  रखे  हे  ।  इसलिये  तय  आदि  सभी  प्रदेश  में  प्रा  जाते  हैं  ।  श्रीमती  इला

 पालचौधरी  ने  जिन  द्वीपों  के  सम्बन्ध  में  बताया  वह  सभी  भारतीय  प्रदेश  हैं  ।

 अब जो जो  ३०००  टन  भार  की  व्यवस्था  रखी  गई  है  उस  के  बारे  में  में  कुछ  कहना  चाहता  यह

 सुझाव  दिये  गये  कि  इनमें  आ्रानम्यता  aril  चाहिये  ।  में  बताना  चाहता  हूं  कि  नाविकों  के  कहने  पर

 ही  हम  ने  इस  परिभाषा  को  स्वीकार
 किया  था  ।  वह  २०००  को

 सीमा  चाहते  थे  परन्तु  जहाजों  के

 मालिकों ने  इसको  Sooo
 रखना  चाहा  |  हमने  दोनों  के  बीच  की  बात  मान  कर  ३०००  टन  रख

 दिया  है
 ।

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  हम  ने  विंमान  स्थिति  की  जांच  की  तो  पता  लगा  कि
 स्वदेश

 व्यापार के  सभी  १३९  मे  से  केवल  ७  माल  ढोने  के  जहाज़  ३  यात्री  जहाज़  ऐसे  हे  जिन
 पर

 परिभाषा का  असर  पड़ता है  ।  इस  से  पता  लग  जाता  है  कि  इसका  वर्तमान  व्यवस्था  पर  कोई

 असर  नहीं  पड़ता  ।  इस  से
 अन्तत  नाविकों  को  ही  लाभ  होगा  ।  इस  से  उनका  भविष्य  सुधरेगा  |  इन्हीं

 उद्देश्यों  से  हमन  ३०००  की  सीमा  निश्चित  की  थी  ।

 श्री  तंगामणि  ने  बताया  कि  इस  परिभाषा  से  स्वदेश  व्यापार  के  जहाजों  पर  काम  करने  वाले

 नाविकों  कों  बहुत  नुकसान  होगा  कौर  वे  शायद  काम  से  अलग  कर  दिये  जायें
 ।

 परन्तु  उन्होंने  स्वयं

 ही  खण्ड  ४५६  का  निर्देश  fray  जिसमें  बताया  vat  है  कि  महानिदेशक  को  इस  प्रकार  के  लोगों  को

 छट  देन  के  अधिकार  दिये  गये  हं  ।
 मैं  सभा  को  झ्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  gare  विचार  इन  जहाजों

 के  ऐसे  पदाधिकारियों  को  जो  इन  जहाजों
 पर

 बिना  किसी  बुरी  रिपोर्ट  के  एक  वर्ष  तक  जहाज़ों  पर  काम

 कर  चुके  छूट  दे  देने  का  है
 ।

 मेरे  विचार  से  खण्ड  ४५६  से  इस  प्रकार  के  लोगों  की  रक्षा  हो  जायेगी
 ।

 श्री  आसर  का  कहना  है  कि  हमें  संशोधन  संख्या  २१०  स्वीकार  कर  के  नागरिक  की

 भाषा को  अर  विस्तृत  कर  देना  चाहिये  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  उन  का  ध्यान  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 y  तथा  ६  झर  नागरिकता  अधिनियम  के  उपबन्धों  की  ate  दिलाना  चाहता  हुं  ।  नागरिकता

 नियम  की  धारा  ५(१)  के  अधीन  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्ति  चाहें  तो

 भारत  की  नागरिकता  को
 ग्रपना [ममिना

 सकते  ह  और  इसके  लिये  श्रावेदन-पत्र  दे  सकते  ge  यदि  वह
 ee

 +a  अंग्रेज़ी  में



 ३३८६  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  १७  gays

 राज

 एसा  नहीं  करते  हें  तो  भारतीय  जहाज़ों में  स्वत्व  प्राप्त  करने  के  लिये  उनको  नागरिक मानना  प्रौढ़

 अन्य  बातों  के  लिये  उन्हें  विदेशी  मानना  उन  के  लिये  तथा  हमारे  लिये  ठीक  नहीं  होगा  ।  इससे  जिन

 विदेशों  में  वह  रहते  हैं  उन  देशों  के  लोग  तथा  सरकारें  उन  पर  संदेह  करने  लगेंगी  |  इसलिये  हमें

 भाषा  को  बढ़ाना  नहीं  चाहिये  |

 में  समझता हुं  कि  मेंने  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  म॑  पहले  सरकारी  संशोधन  संख्या  १८४  भ्र  २५०  मतदान  के

 लिय  रखता  हुं  ।  प्रदान  यह  है
 :

 पृष्ठ  २५

 (१)  पंक्ति  ३६  में
 के  स्थान  पर  शब्द

 रखा  जाये  ।

 (२)
 पंक्ति

 Yo  मे  के  स्थान  पर  "]  शब्द  रखा

 जाय  |

 (३)  पंक्ति  ४१

 के  स्थान
 पर  [ra]  शब्द  रखा

 जाये  :

 शौर

 ['  पै  के  स्थान  पर  शब्द  रखा  जाये  मै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 सभापति  महोदय  :  यह  है  :

 पृष्ठ  २४,
 पंक्ति

 ४२

 Islandsਂ  द्वीपसमूह" |  के  ७
 .“

 Federation

 of  Malaya,  Singaporeਂ  शब्द  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  TAHA  FAT

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५२,  ५३,  ६४  ६८,  १३५,  ११०,  २३०,  २३१

 २३४ से  २३६,  १५२  तथा  २१०  मतदान  के  लिये  रखे  गये  पया  स्वीकृत हुये

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  मं  विधेयक  का  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  3,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  ४--  नौवहन  बोर्ड  को

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपने
 was

 प्रस्तुत  करें
 ।

 मल  sat  में



 २३५८७ १७  १९५८  वाणी  यक  नौवहन  विधायक

 fait  बर्मन  मैं  अपना  संशोधन  संस्था  ३७  प्रस्तुत

 करता हुं  ।  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  Ro,  पंक्ति  १४

 Elaeay!)
 (१)  के  स्थान  ]  we  रख  दिया जाये

 2)  के  स्थान  we  रख  दिया

 जाये  |

 माननीय  परिवहन  मंत्री  इसे  स्वीकार  करने  को  तैयार  इसलिये  में  इस  के  विषय  में  कुछ

 नहीं  कहना  चाहता  |

 श्री  नौशेरा  भरुचा  :
 में  ७  संशोधन  संख्या  कौर  ७०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  ६८  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  नौवहन  बों  में  पांच  संसद-सदस्य ों ्य

 के  स्थान  पर  सात  रखे  जायें  ।  इस  से  बांड  अधिक  प्रतिनिधित्वपु्ण  बन  जायेगा  |  संशोधन  संख्या
 Yo

 में  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किय  जाने  वाले  १६  सदस्यों  में  से  सात  केन्द्रीय

 एक  दो  दो  नौवहन  व्यापार  गौर  एक  यात्रियों  की  aera  और

 तीन  अरन्य  उपयुक्त  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  हों  |  सरकार  को  इसेਂ  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  ।

 सरकार  यदि  मनमाने  ढंग  से  सोलहों  सदस्यों  की  नियुक्ति  तो  यह  बोर्ड  एक  सरकारी  विभाग

 बनकर  ही  रह  जिससे  हम  किसी  व्यापक  दृष्टिकोण  की  अदा  नहीं  कर  सकते  |

 महोदय  :  संशोधन  संख्या  २४३  बिल्कुल  ६९  की  भांति  ही  है  ।

 इकबाल  सिंह
 :

 मे  ard  संशोधन  संख्या  २४४  झर  २४५  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 साहिबे  में  यह  चहता हूं  कि  नम्बर  १६  सेਂ  २०  कर  दिया  जाये  प्रौढ़  पैसिजर्स  एसोसियदान्स

 को  भी  इस  ats  पर  नुमाइन्दगी दी  जाय  ।  श्राप  ने  इस  में  तीन  चार  घंटे  गेस्ट्स

 )  को  नुमाइन्दगी  दी  हुई  बाकी को  नहीं  दी
 है

 ।
 जिन  लोगों

 को  इन  जहाजों में  सफर  करना

 होता  है  या  जिनको  सामान  भेजना  होता  है  यानी  जिनका  इस  चीज  से  लगाव  हो  सकता  है  उन  लोगों

 को  इसमें  रि्रजेंटेशन  )  मिलना  चाहिये  ताकि  सारी  बातें  पाप  सुन  सक  कौर  उनके

 मुताबिक  कारवाई  कर  सके  ।
 इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  तादाद  १६  से  २०  कर  दी  जाये

 क्योंकि

 श्राप  पेरिस  का  वेलफेयर  भी  करना  चाहते  हें  इसलिये  पे  संजीव  एसोसियेशन  कौ  भी

 इस  ays  पर  नुमाइन्दगी दी  जाये

 fait  बाला  साहेब  पाटिल
 :  में  भ्र पना  संशोधन  संख्या  &  प्रस्तुत करता  हूं  |

 महोदय  पीठासीन

 मैं  चाहता  हूं  कि  नाविकों  ate  पोत  स्वामियों  के  प्रतिनिधियों  को  सरकार  नियुक्त
 न

 करे  बल्कि

 उनका  चुनाव किया  जाये  |  तभी  बोर्ड  में  उनके  हितों  का  सही  प्रतिनिधित्व  किया  जा  सकेगा
 ।

 खण्ड  ५  में  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  नौवहन  बो  विशेषज्ञों  का  निकाय  होगा

 या  सलाहकारों  का
 ।

 यदि  वह  विशेषज्ञों  का  निकाय  तो  उसमें  संसद्‌  सदस्यों  को  नियुक्त

 करने  का  कोई  नहीं  होता  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 दे  3ac  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  १७  Pes

 को  लाचार
 :  तटीय  क्षेत्रों की  जनता  में  इस  खण्ड  ४  की  व्यवस्था  से  बडा

 उत्साह पैदा  हो  गया  है  ।  इसलिये  कि  तटीय  प्रदेश  के  कुछ  जैसे  की  कभी  तक  उपेक्षा

 ही  की  गई  ।  बंगाल  जैसे  राज्यों के  पास
 तो  ५  पत्तन  मौजूद

 लेकिन  मैसुर  में  कभी  तक  कोई  भी  पत्तन  नहीं  बना  है  ।  कम  से  कम  जंगलो  को  तो  एक  पत्तन  के  रूप  में

 विकसित  किया  ही  जा  सकता  है  ।  राष्ट्रीय  नौवहन  ats  में  समुद्रतटीय  राज्यों  को  भी  एक

 प्रतिनिधि  भेजने  का  अधिकार देना  चाहिये  ।

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  :  हम  श्री  बर्मन  का  संशोधन  स्वीकार

 करते  हूँ  कि  बो  में  पांच  के  स्थान  पर  संसद-सदस्य  बहु  उसमें  इस  सभा  के  चार  सदस्य  हों  |

 हम  २  कौर  १  का  अनुपात  रखने  को  तैयार  हैं
 ।

 चूंकि  श्री  भरुचा  का  सात  संसद-सदस्य रखने  का  संशोधन
 मानने

 से  यह  अनुपात  नहीं

 इसलिये  हम  उसे  स्वीकार  नहीं  करते  |

 श्री  भरूचा  ने  अपने  दूसरे  संशोधन  द्वारा  चाहा  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 ae
 के  सोलह  सदस्यों  में  से  विभिन्न  हितों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  निश्चित कर  दी  जाये  ।

 मैं

 तो  इसके  लिये  तैयार  लेकिन  इस  तरह  विभिन्न  हितों  के  लिये  प्रतिनिधियों  की  संख्या  निश्चित  करना

 सम्भव  नहीं  है
 ।

 सरकार  स्वयं  भी  सारी  शक्तियां  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहती  ।  चूंकि  कभी

 इसकी  शुरुआत  ही  इसलिये  प्रभी  यह  कहना  कठिन  है  कि  बोर्ड  में  कितने  सदस्य  रखे  जाने  चाहियें  |

 हो  सकता  है  कि  १६  सदस्य  भी  न  रखे  जायें  ।  भ्र भी  इस  अवस्था  पर  नाविकों  पोत-स्वामियों

 का  विशेष  उल्लेख  इसीलिए  किया  गया  है  कि  इनको  तो  बोर्डे  में  लाना  ही  है  ।  कई  wer  हितों

 का  भी  उल्लेख  किया  गया  जैसे  यात्रियों  और  नौवहन  उद्योग  शादी  का  ।  श्री  ara  ने  कहा  है

 कि  ats  में  कुछ  छोटे  पत्तनों  का  प्रतिनिधित्व  भी  होना  चाहिये  ।  बात  तो  ठीक  लेकिन  at  इस

 भ्र वस् था  पर  बोड़ें  को  कुछ  हितों  fara  तक  ही  सीमित  कर  देना  ठीक  नहीं  होगा
 ।

 हमारी  कोशिश  यही  रहेगी  कि  उसमें  अधिकाधिक  हितों  का  प्रतिनिधित्व  हो  सके  ।  हम  इन

 सुझावों को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 fara  महोदय  :  मैं  पहले  संशोधन  संख्या  ३७  रखता  हुं  ।  प्रदान  यह  है  :

 पृष्ठ  ३०,  पंक्ति  १५

 (  2)  «five
 ”

 के  स्थान
 a

 six
 ”

 [a  दाऊद  रख  दिया  पोर

 (२)
 ct

 three
 ”

 के  स्थान
 “

 four
 ”

 शब्द  रख  दिया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  G&,  ७०,  २४४,  २४४  कौर  ev  मतदान के  लिये

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 अघ्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  ४,  संशोधित रूप  विधेयक का  अंग  बने  6.0 2.0
 १

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 nanan थ  twee  2

 मूल  अंग्रेजी  में



 १७  १९५८  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  रे  देब

 खंड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड  ५--  नौवहन  ae  के

 सरदार  इकबाल  में  अपना  संख्या  २४६  प्रस्तुत  करता हं  ।

 जनाब  स्वीकर  मे  चाहता  हूं  कि  इस  बों  के  फंक्शन्स  को  डिफाइन

 कर  दिया  जाये  ताकि  यह  इफेक्टिव  ढंग  से  चल  सके  कौर  काम  कर  सके  सिफ॑  रबर

 स्टम्पिंग  बाडी  में  हां  मिलाने  वाला  निकाय  )  न  हो  जिसमें  यह  हो  कि
 दो  घंटे  मीटिंग

 रेक्टर  जनरल  ने  प्रीसाइड  किया  कौर  वापस  चले  गये
 ।

 गवर्नमेंट  की  जो  बहुत  सी  कमेटीज  बनी  हैं  उनमें

 इसी  तरह  से  काम  होता  है  |
 लेकिन  मैं  चाहता  हुं

 कि
 इस  ats  के  फैक्शंस  साफ  तौर  से  दर्ज  हों  ताकि  जो

 मेम्बर  इसकी  मीटिंग्स  में  जायें  वे  सजेदान्स  भी  दे  उनके  सिलसिले  में  बोर्ड  पना  काम

 कर  सके  art  रिपोर्ट  भी  दे  सके  ।  लेकिन  अगर  आप  ale  को  सिर्फ  इतना  ही  रखेंगे  कि  वह  डेवेलपमेंट

 ae  शिपिंग  को  देखे  जो  मामला  गवर्नमेंट  रेफर  करे  उसको  कंसीलर  करे  तो  यह  रबर

 बाडी  ही  हो  जायेगी  |  इसलिए मैं  चाहता  हुं  कि  इस  के  डिफाइन  कर  दिये  जायें  ताकि  पैसिंजर

 ऐमिनिटीज़  के  सिलसिले  में  यह  बोझ  काम  कर  सके  को  अपनी  राय

 दे  सके  att  गवर्नमेंट  उस  राय  पर  चले  कि  क्या  अझ्रमेनिटीज़  होनी  चाहिएं  |

 दूसरी  बात  एम्पलाथमेंट  के  सिलसिले  में  है
 ।

 एम्प्लॉयमेंट  के
 सिलसिले

 में

 as  गवर्नमेंट  को  डेलीगेट  राय  दे  सके  हर  मीटिंग  में  ये  बातें  सोची  जा  सकें  ।

 मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  है  कि  हम  ने  भ्र भी  इसको  शुरू  किया  इसको  प्लाई  करेंगे  ।  तो

 इस  सिलसिले  में  बहुत  सी  बातें  बोर्ड  के  कंसीडरेशन  के  लिये  निकल  सकती  हैं  ।  गवर्नमेंट की  तरफ  से

 जो  चीजें  रेफर  होंगी
 वे

 बहुत  देर  से  होंगी  कौर  बहुत  कम  होंगी
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि
 ats

 ०५  तौर

 पर  भी  इन  बातों  पर  गौर  कर  सके  या  नगर  कोई  मेम्बर  किसी  बात  को  पेश  करता  है  तो  उस  पर

 गौर  किया  जा  सके  कि  किस  तरह  से  शिपिंग  का  ज्यादा  weal  डेवेलपमेंट  हो  सकता  है  कौर  FAT  FAT

 ऐमेनिटीज़ होनी  चाहिएं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसा  प्रावीजन  होना  चाहिए  कि  इन  बातों  पर  भी  बोलें

 तौर  पर  गौर  कर  सके  प्रौढ़  साथ  ही  साथ  वह  उन  बातों  पर  भी  गौर  करे  जो  ६ ०५० वबवनमट  की  तरफ  से

 रेफर की  जायें  ।  में  चाहता हुं  कि  ats  के  फंक्शन  वाइड  )  कर  दिये  जायें  यह  बो

 अपर  तौर  पर  भी  गवर्नमेंट  को  राय  दे  सके  |

 fat  बाला  साहेब  पाटिल  :  खण्ड  ५  के  उपखण्ड  में  कहा  गया  है  कि  इस  बोर्ड  का  काम

 ऐसे  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राय  देना  होगा  जो  इस  अ्रधिनियम  से  उत्पन्न  होंग  भर  जिन्हें  वह

 राय  के  लिये  सौंपेगी  ।  हम  इस  अवस्था  पर  सिद्धान्तों  पर  विचार  कर  रहे  इसलिये  माननीय  मंत्री  को

 यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  als  को  कौन  से  मामले  राय  के  लिये  सौंपे  जायेंगे  |

 उपखण्ड  (*)  में  कहा  गया  है  कि  ats  को  राय  के  लिये  भारतीय  नौवहन  उसके  विकास  से

 सम्बन्धित मामले  सौंपे  जायेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  डॉकयाडों  या  नये  बन्दर  बनाने  इत्यादि  के

 मामले  इस  अधिनियम  के  क्षेत्र  में  राते  या  नहीं  ?  बोर्डे  के  सदस्यों  में  इन  मामलों  के  विशेषज्ञ

 नामजद किये  या  नही ं?

 ga  विधेयक  में  यह  भी  नहीं  बताया  गया  कि  ats  कोई  प्रतिवेदन  तैयार  करेगा या  नहीं  ।  यदि

 तो  क्या  वह  प्रतिवेदन  सभा  में  विचार  के  लिये  रखा  या  नहीं  ?  क्या  सरकार बोर्ड  के

 निर्णयों पर  करेगी  ?

 मिनिकाय  एका

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री स०  का०  पाटिल
 :

 माननीय  सदस्यों  ने
 जो

 सुझाव  दिये  वे  वास्तव  में  विधेयक  के  क्षेत्र

 को  भी  सीमित  करते  हैं  ।  वास्तव  में  ,  राष्ट्रीय  नौवहन  ais  को  पुरी  नौवहन  नीति  से  wana

 रखा  जायेगा  ।  उपखण्ड  में  यही  कहा  गया  है  ।  उपखण्ड  में  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीय

 नौवहन  बोझ  जो  भी  कहेगा  था  उसके  भी  सरकार  कुछ  प्राय  मामलों  को  राय  के  लिये

 बोर्डों के  पास  भेजेंगी  ।  सरकार  कुछ  मामलों  में  ats  की  राय  लेना  ठीक  समझेगी  ।  अभी  हमें

 अपनी  नौवहन  नीति  बनाना  उसको  अधिसूचित  करना  है  ।  इसलिये इस  समय  तो  ait

 तीन-चार  साल  तक  उसे  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया  जा
 सकेगा

 ।
 ये

 सुझाव  भी  कभी  अपनी  शुरुआती

 अवस्था में  ही  हैं  ।  बोर्ड  के  प्रकार्यों  की  परिभाषा  तो  होनी  लेकिन  हमें  wat  वह  परिभाषा

 बनानी है  ।  उसमें  समय  लगेगा  |  इसलिये  wet  हमें  इसी  से  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये  कि  नौवहन

 नीति  से  सम्बन्धित  सभी  मामले  बोर्ड  के  सामने  रखे  जायेंगे
 ।

 सरकार  सामान्यतया  बों  की  राय  के  भ्रनुसार  ही  चलेगी  ।  ale  हो  सकेगा  तो  बो  के  प्रेतिवेदन

 सभा  के  सामने  रखे  जायेंगे  तौर  अन्तिम  रूप  से  नौवहन  नीति  का  निर्माण  सभा  ही  करेगी  ।  यही

 सब  सोचकर  खण्ड  की  व्यवस्थाओं  को  व्यापक  रूप  दिया  गया  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  >  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन
 पर

 प्राप्त  नहीं  करना  चाहते
 .।

 संशोधन  संख्या  २४६,  सभा  की  ऋतुमति  से  वापिस  लिया  गया

 farmer  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 खण्ड  ५  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  ५  विधेयक  a  जोड़  दिया  wat  |

 नया खंड  ५  कਂ

 श्री  नाशिर  भरुचा  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  ७१  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 अभी-कभी  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  कोई  भी  ठोस  सुझाव  नहीं  अया है है  ।  मेरे  इस  संशोधन

 में  बोर्डे  को  भ्र धि कारियों  की  अ्रहंताशओं  उनकी  क्षमता  निश्चित  करने  तथा  परीक्षायें  कराने  प्रौर

 अधिकारियों  को  प्रमाणपत्र  शादी  देने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्भीक  शक्ति
 दी

 गई  है
 ।

 यदि  सरकार

 नौवहन  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  सभी  शक्तियां  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  तों  वे  शक्तियां  ats
 को  दे  देनी  चाहियें ।

 6.1  स०  ato  पाटिल  विधेयक  की  योजना  के  अनुसार  बोर्ड  का  काम  सलाह  देना  होगा  ।

 इसलिये  are  संविहित  शक्तियों  को  उसके  प्रकार्यों  में  नहीं  जोड़  सकते  ।  नौवहन  महानिदेशक  को

 कुछ  सं विहित  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।  वह  उनका  निवंहन  करेगा  ।  यदि  हम  सं विहित  शक्तियों  का

 निरुपण  कर  तो  उनकी  सुची  बड़ी  सीमित  हो  जायेगी  ।  बोर्ड  की  कुछ  थोड़ी  ही  शक्तियों  का

 यहां  उल्लेख  किया  गया  उसकी  शक्तियां  बहुत  ग्रसित  भी  हो  सकती  हैं
 ।

 wat  हमें  पुरी  नौवहन

 की  समूची  परिस्थिति  का  पुरा  ज्ञान  भी  नहीं  है  ।  इसीलिय  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  अभी  परिस्थिति

 को  att  विकसित  होने  दिया  जाये  att  जब  हमें  उसका  बरच्छा  ज्ञान  हो  जाये  तभी  इन  शक्तियों

 का  निरुपण  किया  जाये
 ।

 इस  झ्धघिनियम  के  श्रन्तगंत
 तो

 राष्ट्रीय  नौवहन  ate  को  सलाह  देने  की

 मूल  wast  में
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 afer ही  दी  गई  है  ।  हम  उसे  कम  नहीं  करना  चाहते
 ।  तीन-चार वर्ष  बाद  तो  बोड़ें  का  प्रकार ही

 बदल  जायेगा  |  तब  उसे  संविहित  शक्तियां  भी  दी  जा  सकेंगी  ।  हमें  राष्ट्रीय  नौवहन  नीति  निर्धारित

 होने  रुकना  चाहिये  ।  यह  मेरा  झ्राइवासन  है
 ।

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  कर  रहे

 ।

 संशोधन  संख्या  ७१,  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 fara  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 खण्ड  ६  विधेयक  का  द्ग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 नयें  खण्ड  और  ca

 fait  जाघव  :  में  अपनों  संशोधनਂ  संख्या  १७२  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 सरकारी  नीति  घोषित  की  गई  है  कि  इस  देश  में  समाजवादी  ढंग  का  समाज  बनाया  जाय े॥

 लेकिन  सरकार  ने  उसके  लिये  att  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।  हमारे  यहां  वणिक  नौवहन

 विधेयक  पारित  हो  चुका  है  गौर  अब  हमारे  देश  का
 अपना

 नौवहन  रजिस्टर  रहेगा  ।  हमने

 पोतਂ  की  परिभाषा  भी  कर  दी  है  ।  इसलिये  we  जरूरी  है  कि  एक  नौवहनਂ  निगम  भी

 स्थापित  किया  जायें

 सरकार  को  इस  नौवहन  उद्योग  को  भी  सरकारी  क्षेत्र  में  रखना  चाहिये  ।  इस  उद्योग
 में

 भारतीय  जी  भी  लगी  हुई  है  ।  इसलिये  सरकार  को  नौवहन  निगम  स्थापित  कर  देना  चाहिये

 भारत  को  हर  साल  नौवहन  भाड़े  क  रूप में  १६०  करोड़  रुपये  करने  पड़त ेहैं  ।  इस

 समय  पोतों  के  भाव  गिरे  हुए  इसलिये  बरच्छा  हो  यदि  सरकार  नौवहनਂ  निगम  स्थापित  निगम

 के  जरिये  कुछ  पोत  खरीद  ले  ।  हमें  इसके  लिये  विश्व  बेक  से  ऋण  भी  मिल  सकता  है  |

 श्री  राम स्वामी  मुदलियार  ने  अरपना  मत  व्यक्त  किया  कि  उन्हें  नौवहन  के  राष्ट्रीयकरण

 पर  कोई  भी  आपत्ति नहीं  है  ।  उन्हें  इस  पर  भी  कोई  aaa  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  इसे  रखा

 जाये |  हम इस  क्षेत्र  में  सरकारी  कौर  निजी  क्षेत्र  का  सहयोग  भी  कर  सकते  हैं  ।

 fait  स०  का०  पाटिल  :  मेंने  कभी  सोचा  भी  नहीं  था  कि  इस  प्रकार  नये  खण्ड  जोड़कर

 नौवहन  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  fae  की  जा  सकती  है  ।  खण्ड  ६  तो  देवल  एक

 न षंगिक  खण्ड  क्योंकि  विधेयक  अन्य  खण्डों  में  प्राधिकारों  की  व्यवस्था  करने  हमें

 बोर्ड  के  सदस्यों  की  रोक  अधिका  रियों  की  नियुक्ति  इत्यादि  की  व्यवस्था  करनी  ही  पड़ती  |

 खण्ड  ६  की  आवश्यकता  पड़ी  है  ।  माननीय  सदस्य  उस  में  नया  खण्ड  ६-क  कौर

 कब  जोड़  बड़े  घुमाव  फिराव  राष्ट्रीयकरण  की  व्यवस्था  करने  की  सोच  रहे  हूँ  ।  इस

 संशोधन  से  राष्ट्रीयकरण  भी  कैसे  यह  भी  मेरी  समझ  में  नहीं  कराया  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि

 सरकार  एक  भचर्चित  तिथि  से  भारत  का  नौवहन  निगम  स्थापित  कर  दे  ।  सरकार  इस  क्षेत्र  में  दो

 निगम  पहले  a  स्थापित  कर  चुकी  है--ईस्टर्न  शिपिंग  कारपोरेशन  भ्र  वेस्टेज  शिपिंग  कारपोरेशन  ।

 aa  तीसरा  अखिल  भारतीय  निगम  स्थापित  कर  देने  से  नौवहन  का  राष्ट्रीयकरण  कैसे  हो  जायेगा  ?

 यह
 बात

 तो  मेरी  समझ  में  कराती
 है

 कि  किसी  न  किसी  अवस्था  पर  समूचे  वणिक  नौवहन
 का

 अंग्रेजी
 में
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 स०  क्‌०

 करण  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  वह  जब  भी  किया  तब  इस  प्रकार  ऐसे  श्रानुष॑गिक

 खण्डों  के  संशोधन  द्वारा  तो  नही  दी  किया  इसलिये
 दो

 नये  खण्डों
 को

 जोड़ने  का  यह  संदयोधषन

 बिलकुल  watt  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  में  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १७२  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  हुआ
 ।

 यक  महोदय  :  vet  यह  है

 x)?
 की  खण्ड  ७  विधेयक  का  अंग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड
 ७

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 poorest  महोदय :  खण्ड  ८  से
 १२  विधेयक

 का  रंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  ८  से  १२  विधेयक  में  जोड़  fea  गये  ।

 खंड  १३  कल्याण  श्रधघिकारी )

 fet  तंगामणि
 :

 में  अपना  संशोधन  संख्या  ३८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मेरे  संशोधन  का  तात्पयं  यह  है  कि  नाविक  कल्याण  अधिकारियों
 की

 नियुक्ति  सरकार  द्वारा

 होनी  चाहिये  ।  ये  भारत  के  सभी  बड़े  बन्दरगाहों  में  और  विदेशो ंमें  जहां  सरकार  इनकी  अ्रावद्यकता

 वहां  नियुक्त  किये  जाने  चाहियें  ।  इन्हें  नाविकों  के  कल्याण  के  लिये  इस  प्रकार  कायें  करना

 चाहिये  जिससे  उनमें  ५  कल्याण  अधिकारियों  कें  प्रति  विश्वास  dar  हो  ।

 fart  राज  बहादुर
 :
 मेरे  विचार  से  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  यह  खण्ड  पर्याप्त  है

 क्योंकि  काम  की  के  अ्रनुसार  जहां  आवश्यकता  समझेगी  वहां  कल्याण  भ्रघिकारियों

 की  नियुक्ति कर  सकती  है
 ।

 बम्बई
 व

 कलकत्ता  में  पूरे  समय  कार्य  करने  वाले  कल्याण  भ्रमणकारी  हैं  ।

 मद्रास में  एक  अघिकारी
 की

 नियुक्ति  करने  का  विचार  है  ।  विदेशों में  वाणिज्यिक  दौत्य  अधिकारियों

 को  नाविकों  के  कल्याण  का  दायित्व  दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  वर्तमान  व्यवस्था  उनके  कल्याण

 के  लिये  पर्याप्त  होगी ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  eater  संख्या  ३८  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  gut

 भिनाय  महोदय :  प्रशन  यह  है  :

 गड़  १३  विधेयक  का  रंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  १४--  विकास  निधि  का

 श्री  नादिर  भरूचा  :  में
 प्रिया  संशोधन

 संख्या  ७३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
 क  SS  एल  क  आ  -

 मल  ह. ब जंज्ेजी में से



 १७  PEXS  नौवहन  विधेयक  देते

 नौवहन  विकास  निधि  में  सरकार  जा  राशि  देगी  ag  aga  कम  लेकिन  इस  निधि  का

 उपयोग  aga  अधिक  होगा  इसलिये  सरकार  यात्री  तथा  माल  पर  अधि भार  लगा  सकती  है  कौर  इस

 प्रकार  थोड़े  ana  में  पर्याप्त  राशि  एकत्र  की  जा  सकती है  |

 श्री  राज  बहादुर  :  यदि  हक  अधिभार  लगायेंगे  तो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  प्रतिद्वंदिता  करने

 वाली  अन्य  नौवहन  कम्पनियों  से  हम  पिछड़  जायेंगे  ।  माल  तथा  यात्रियों  पर  अतिरिक्त  अधिभार

 लगाने  से  यात्रियों  व  जहाजों  को  are  परेशानी  का  सामना  करना  होगा  ।
 हम  इन  पर  भ्रमित बोझ

 नहीं  डालना
 चाहते  हैं  ।  यह  रस  विशेष  खण्ड  में

 विहित
 संसाधनों  से  निमित  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ७३  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  हुआ  |

 श्रिया  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  १४  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 पाध्या महोदय  :  wet  यह  है  कि
 :

 १५  विधेयक  का  aa  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  १५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १६  विकास  निधि  का  लाग  होना  )

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  २४०  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 मेरा  झा शय  यह  है  कि  निधि का का  ५०  प्रतिष्ठित  सरकारी  क्षेत्र  में  नौवहन  के  उपयोग में  करायें

 सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  पदों  करना  चाहिये  ।  कारण  यह  है  कि  तक  जहाज  के  मालिकों  में

 कभी  भी  हमारी  तराशा  या  लक्ष्य  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  किया  है  वे  सन्तोषजनक  रूप  से  माल  लादने

 ले  जाने  में  असमथ  रहे  हं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उक्त  निधि  का  ५०  प्रतिशत निगम  बनाने

 के  लिये  उपयोग  में  लाया  जाय  ।

 इकबाल  सिंह  :  म॑
 अपना  संशोधन संख्या  २५६  प्रस्तुत  करता हूं  ।  उक्त  संशोधन

 |  अन्यथा से  मेरा  भ्रादयाय  यह  है  कि  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  प्रति  वर्ष  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये

 जो  लोग  इन  गलतियों  के  लिये  जिम्मेदार  होंगे  वें  तब  तक  नौकरी  छोड़  देंगे  ait  उन  पर  कोर्ड

 कार्यवाही  करना  संभव  नहीं  होगा  ।

 थी  परुलेकर  :  में  संशोधन  संख्या  ४७  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 पत्नी  वारियर  :  मेरा  संशोधन  संख्या  ११४ है  ।

 former  महोदय

 :

 यह  संशोधन  संख्या
 ४७

 जेसा  ही
 है  ।

 महोदय  पीठासीन

 fat  बाला  सा  ब  पाटिल
 :

 में  संशोधन  संख्या  १९४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 +मूल  waht  में
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 बाला  साहेब

 मेरा  सुझाव  है  कि  समिति  को  कुछ  अधिक  दोस्तियाँ  होनी  चाहियें  ।  उसे  जहाजों  की  खरीद

 qa  निर्धारण  के  लिये  ऋण  देने  का  अधिकार  होना  चाहिये  ।  समिति  को  प्रत्येक  बात  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  पर  निसार  नहों  रहना  चाहिये  ।

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  संशोधन  संख्या  ८६  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 इस  संशोधन  से  मेरा  यह  है  कि  सरकार  ऋण  देते  समय  कोई  ऐसी  शर्ते  विहित  न  करे

 जो  बहुत  कठोर  हों  और  जिसके  कारण  कम्पनियां  ऋण  लेना  अस्वीकार  कर  देवें  ।  इसलिये  लेखा

 परीक्षा  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  दावते  विहित  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  अतः  मंत्री  महोदय  को  यह

 रिज़वान  देना  चाहिये  कि  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  रखी  जायेंगी  जिससे  समवायों  को  ऋण  लेने  में

 रुकावट  हो  ।

 श्री  तंगामणि  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ३९  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  वॉरियर  :  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  इस  राशि  का  उपयोग  जहाजों  को  प्राप्त

 करने  और  निवारण  में  होगा  ।  मेरी  आपत्ति  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  यह

 राशि  केवल  जहाजों  के  asta  के  लिये  होनी  चाहिये  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  यह  निधि  राज्य  निगमों  द्वारा  जहाज  प्राप्त  करने  के  लिये  रक्षित  रहनी

 चाहिये  क्योंकि  १९४७  के  संकल्प  के  भ्र नू सार  भविष्य  में  यह  उद्योग  पूरी  तरह  सरकार  द्वारा  लिया  जा

 सकता  हूँ  ऐसी  अवस्था  में  कुछ  राशि  का  राज्य  निगमों  द्वारा  उपयोग  के  लिये  रक्षित रहना  श्रावक

 हू  ।  सम्भव ह  जहाजों  के  मालिक  इस  निधि  का  लाभ  न  उठायें  क्योंकि  पिछले  कई  वर्षों  में  भी  जहाजों  के

 मालिकों  ने  सरकार  द्वारा  दी  गई  कई  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  उठाया  है
 ।

 श्री  स०का०  पाटिल :  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  हमें  सुझाव  दिया है  कि  हम  संविहित रूप  से  ५०

 प्रतिशत  निधि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  सुरक्षित  कर  यह  बात  सरकारी  क्षेत्र  के  विरुद्ध  जा  सकती  है  ।

 एक  समय  ऐ  सा  a  सकता  हँ  जबकि  समस्त  निधि  सरकारी  क्षेत्र  को  जायेगी  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  दायित्व

 सरकार  पर  होने  इसकी  समस्त  आवश्यकतायें  इससे  पुरी  की  जायेंगी  ।  हमारा  भ्र भि प्राय  यह

 नहीं  &  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  मिलने  वाला  लाभ  ग  र-सरकारी  क्षेत्र  को  जाय  |  इसलिये  इस  स्थिति  में

 प्रतिशत  का  निर्धारण  करना  उचित  नहीं  है  ।  समिति  की  नियुक्ति  भी  सरकार  द्वारा  होगी  ।  ऐसी

 कठिनाई  पैदा  होने  की  सम्भावना  ही  नहीं  है  ।  इसलिये  मे  कहता  हं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  झावव्यकता

 होने  पर  ५०  प्रतिशत  ही  नहीं  अपितु  दात  प्रतिशत  निधि  नौवहन  के  विकास  के  लिये  दी  जा  सकती  है  ।

 मैं  ५०  प्रतिश्त  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हू  ।  लेखा  परीक्षा  सम्बन्धी  संशोधन  में  कहा  गया

 हूँ  कि  लेखाओं  का  वारिक  परीक्षण  होना  चाहिये  ।  महालेखा  परीक्षक  ने  स्वयं  ही  इन  दाब्दों

 को  पसन्द  किया  हँ  यदि  वे  चाहते  हैं
 तो

 प्रतिवर्ष  लेखा  परीक्षण  कर  सकते  हैं  ।  वस्तुतः  सरदार  इकबाल

 सिंह  को  जिस  बात  का  सन्देह  है  वसा  नहीं  हो  सकता  है  ।  उक्त  शब्दावली  को  स्वीकार  किया

 जाय  |

 पंण्डित  ठाकुर  दास  भागंव  ने  उपखण्ड  २  का  जिक्र किया  है  |  एक  गैर-जिम्मेदार  अधिकारी  ऐसी

 रख  सकता  है  जो  वहां  न  हों  ।  अभिप्राय यह  क्योंकि इस  दायित्व  का  एक  बड़ा

 कार
 वहन  हम  बहुत  बड़ी  राशि  के  ऋण  देंगे  हम  निदेशक  की  नियुक्ति  करना

 चाहते  थे  लेकिन  हमने  fate  er  से  इसे  इस  कारण  विहित नहीं  किया  कि  कुछ  कम्पनियां  जिन्हें  हम
 a

 अंग्रेजी  में



 १७  g€ys  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  RIE

 ऋण  दे  चुके  हैं  वहां  सरकारी  निदेशक  नहीं  हैं  ।  यद्यपि  हम  ऐसा  करना  चाहते  हैं  तथापि  इसके  लिये

 नियम  में  परिवर्तन  करने  की  श्रावव्यकता  नहीं  होगी  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 करना  चाहिये  |

 श्री  वारियर  ने  कहा  है  कि  निर्धारण  के  लिये  इस  राशि  से  व्यय  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 वस्तुतः

 हमारा  अभिप्राय  भी  निर्धारण  के  लिये  ऋण  देना  नहीं  है  ।  यह  ऋण  जहाजों  की  खरीद  इत्यादि  में  दिया

 जायगा  ।  लेकिन  यदि  निर्धारण  इत्यादि  के  लिये  रुपया  प्रदान  न  किये  जाने  ऐसे  जहाज  को

 खतरा  हो  जिसके  लिये  सरकार  ने  भ्रमरी  घन  दिया  है  तब  इसकी  अवस्यकता  हो  सकती

 जहाजों  के  निर्धारण  के  लिये  कोई  राशि  प्रदान  नहीं  की  जायेगी  |

 राष्ट्रीय  नौवहन  ae  उक्त  बातों  के  सम्बन्ध  में  नीति  बनायेगा  झर  सरकार  को  समय

 समय  पर  सलाह  देगा  |  हमें  यह  बात  बोड़  के  हाथों  में  छोड़  देनी  चाहिये  कि  वे  ऐसी  प्रणाली  या

 परम्परा  कायम  करें  जो  स्थायी  रूप  से  कायम  रहे  ।

 थ्रो  परुलेकर  :  मेरे  संशोधन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  हैं  ।

 श्री  राज  बहादुर  माननीय  मन्त्री  द्वारा  बताये  गये  कारणों  के  आघार  पर  हम
 ५०  प्रतिशत

 राशि
 को  सरकारी क्षेत्र  के  लिये  सुरक्षित  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  उन्हीं  कारणों  से  हम  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 को
 भी  इस  लाभ  से  वंचित  नहीं  कर  सकते  हैँ  ।  हम  गैर-सरकारी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  विभेद  नहीं  करना

 चाहत  हैं  ।  यह  निधि  दोनों  के  लिये  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४०,  २५६,  ४७,  १९४,  ८६  शर  ३६  मतदान

 के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत हुये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 १६  विधेयक का  अंग  बने  गी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १७  से  BE

 उपाध्यक्ष  हम  समय  बचाने  के  लिये  खण्ड  १७  से  खण्ड  १४९ तक  साथ  लेते  हैं  ।

 इन
 खंडों  बर  माननीय  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं

 पिंडित  कठ  चंद  दार्मा  :  म  संशोधन  संख्या
 ८८  प्रस्तुत करता  हूं  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :  म

 संशोधन  संख्या
 ४०  अर ४१ ४१  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 fat  मोहम्मद  इमाम  :
 मैं  संशोधन  संख्या

 ८७  प्रस्तुत  करता हूं
 |

 श्री  परुलेकर  :
 मेँ  संशोधन  संख्या  ४८,  ४९  श्र  ५०  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 नौशेरा  भरुचा  में  संशोधन  संख्या  ७४,  ७५,  ७६,  ७७,  ७८,  9€,  ८०,  ८१,  ८२

 शौर  १७६  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री
 श्रीधर

 :

 मैं  संशोधन  संख्या
 १७८,  TN  कौर  २४७  प्रस्तुत  करता

 हूं
 ।

 मूल  मं प्रे जी  में
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 श्री  जाधव
 :

 में  संशोधन  संख्या  १५४,  १५५  कौर  १५६  प्रस्तुत  करता हुं
 ।

 शी  तंगामणि  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ४२,  & 8,  OI  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 श्री  बाला  साहेब  पाटिल  :  में  संशोधन  संख्या  gg  १९८ प्रस्तुत करता  हूं  ।

 जिले  mal  सिह  :
 मेँ

 संशोधन  संख्या  98.0  प्रस्तुत  करता F
 ।

 pat  wae  घोषाल  ( sqafem)
 :  मैं

 संशोधन  संख्याਂ  २०,  २१,  २२,  भभोर  २४

 प्रस्तुत  करता  |

 इकबाल  सिह  :
 मे  संशोधन  संख्या  १२१  प्रस्तुत करता  हूं

 ।

 श्री  नाथ  पाई
 :

 मे  संशोधन  संख्या  २६१  BAY,  १४५८,  १५९,  १६०,  द्

 १६२  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 इला  पालचोघधरी  :  मैं  संशोधन  संख्या  १३८,  z&,  १४०,  १४१  शर  १४२

 प्रस्तुत  करती  हूं
 |

 शिरो  to  zo  मिश्र  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ६०  प्रस्तुत करता  हूं

 |

 यह  संशोधन  संख्या  ८८  जैसा  ही  जो  प्रस्तुत हो  चुका  है
 |  माननींय

 सदस्य  खण्ड  १४९  तक  सभी  खण्डों  संशोधनों  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  नाय  श्रीमान्‌  जी  देशी  तथा  विदेशी  पूंजी  के  प्रतिशत  के  बारे  में  दोनों  कौर  से  काफी

 प्रस्तुत  किये  गये  किन्तु  इस  बात  पर  बहुत  कम  बल  दिया  गया  हैँ  कि  भारत  के  व्यापारिक  समुद्री  बेड़े

 का  संचालन  किन  लोगों  के  हाथ  में  रहेगा  तथा  भारतीय  नागरिकों  को  कुशल  नाविक  बनाने  के

 जिससे  कि  वे  अपने  देश  के  व्यापारिक  बेड़े  का  सारा  कार्यभार  ०१  हाथ  में  ले  प्रशिक्षण  प्राणी  की

 कया  व्यवस्था की  जायेगी  ?  इस  बात  का  विशेष  eat  नहीं  पड़ता  कि  जहाज  किन  लोगों  की  पूंजी  से

 बना है  ।  यदि  किसी  जहाज़  का  संचालन  भारतीय  कप्तान  तथा  नाविकों  के  हाथ  में  है  तो  हमें  किसी

 किस्म  का  खतरा  नहीं  पैदा  हो  सकता  |  वर्तमान  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  हैं  कि

 भारतीय  व्यापारिक  जहाजों  के  नाविक  कौन  लोग  होंगे  ।  यह  बड़ी  भारी  चूक  हैं  ।  है  मन्त्री  महोदय

 इस  बात  की  कौर  विशेष  ध्यान  देंगे  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  २६१  गह  व्यापार  पर  लगे  हुए  जहाज़  शब्द  की  परिभाषा  के  सम्बन्ध  में

 वर्तमान  विधेयक के  अनुसार  ३,०००  टनों  तक  के  ऐसे  जहाजों  को  जो  भारत  के  तट  पर  एक

 गाह  से  दूसरे  बन्दरगाह  तक  माल  ले  जाते  गह  व्यापार  पर  लगे  हुए  जहाज़  करार  दिया  गया  हैं  ।

 मैंन  झपने  में  यह  कहा  है  कि  इस  खण्ड  में  यह  परन्तुक  शर  जोड़ा  जाना  चाहिये  घारा

 ३  खण्ड  (१६)  का  गुह-व्यापार  में  लगे  हुए  वर्तमान  जहाजों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  यद्यपि

 उनका  ग्रास  टन  भार  ३,०००  टन  से  Miah  भी

 संशोधन  RX  में  मैने  यह  कहा  हैं  कि  विधेयक  की  पृष्ठ  ७६  पर  २८वीं  पंक्ति में  अथवा  हटा

 दिया जाय  तथा  २९वीं  पंक्ति  मे  ‘sera’  के  स्थान  पर  रख  दिया  जाये  |

 ५१  बिन  ON  a
 संख्या  १५८  मान यह  कहा  ह  कि  चार  दिन  के  स्थान  पर

 ४८
 घंटे  कर  देने  चाहियें

 ।

 बेतन  भुगतान  अधिनियम में  भी  ४८  घंटे  दादों  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  ऐसे  करने  से  दोनों  ahs

 वि नियमों  में  एकरूपता  जायेगी
 ।

 ee

 प्रज्ञा  म
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 संख्या  CKE  के  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 मैंने  संशोधन  संख्या  १६०  इसलिये  रखा  है  कि  नाविकों  के  साथ  करार  में  यह  भी  रख  दी

 जाये  ।  यह  रखना  इस  लिये  जरूरी  हैं  क्योंकि  नाविक  होते  हैं  ।

 खण्ड  १४३  में  जो  ये  शब्द  रखे  गये  हैँ  कि  एसी  राशियां  जो  कि  जहाज  का  मास्टर  सेवा  छोड़ने

 की  स्थितियों  को  देखते  हुए  निश्चित  करेਂ  इत्यादि  विधेयक  में  से  निकाल  दिये  जाने  चाहियें  क्योंकि

 यह  जहाज  के  मास्टर  को  भ्रनावश्यक  अधिकार  देने  वाले  शब्द  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  श्रीमान्‌  जी  हम  इस  विधेयक  के  खण्ड  दो  पर  विचार  देह  ।  कल  मन्त्री

 महोदय ने  भारतीय  जहाजरानों  के  कृत्यों  पर  बड़ा  गव  प्रकट  किया  हैं  उन्होंने  प्रकट  की  है

 कि  उनका  उद्देश्य  यही  हूँ  कि  वह  भारतीय  जहाज़रानी  को  शत  प्रतिष्ठित  भारतीय  बनाना  चाहते  हैं
 |

 उन्होंने  यह  प्रकट  की  हैं  कि  शीघ्र  ही  नौवहन  पर  पूर्णरूपेण  भारतीयों  का  नियन्त्रण  हो  जायेगा
 |

 किन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  जब  हम  इसमें  २५  प्रतिशत  विदेशी  लगाने  की  भ्र नुम ति  दे  रहे  हैं

 तब  यह  उद्देश्य  कसे  पूर्ण  हो  सकेगा ?  अब  भी  इस  सभा  के  बाहर  इस  प्रतिश्त  को  ६०:४०  या

 ५१:४९  तक  बढ़ाने  की  बातचीत  की  जा  रही  है  ।  मेरा  विचार  हैं  जब  तक  हम  शतप्रतिशत  भारतीय

 पूंजी  नहीं  लगायेंगे  तब  तक  हमारा  इस  उद्योग  पर  कभी  भी  शतप्रतिशत  नियन्त्रण  नहीं  हो  सकेगा  |

 पश्च  जाधव  :  इस  विधेयक  में  भारतीय  जहाज़  की  परिभाषा  दी  गई  है  किन्तु  इस  विषय  में  कोई

 उपबन्ध  नहीं  किया  गया  हे  कि  इस  जहाज  का  नियन्त्रण  भारतीय  राशियों  के  हाथ  में  रहेगा  ।  में  यह

 चाहता  हूं  कि  भारतीय  जहाज  की  बागडोर  रूपेण  भारतीय  लोंगों  के  हाथ  में  होनी  चाहिये  ।  इसमें

 इत  बतियत  भारतीय  पूंजी  लगी  होनी  चाहिये  ।  क्योंकि  ऐसी  स्थिति  में  ही  हम  श्रापतकाल  में

 जहाजों  का  प्रयोग  कर  सकत  अन्यथा  नहीं  मैँने  इसी  प्राकार  पर  संशोधन  संख्या  १  ५६  प्रस्तुत

 किया हैं  ।

 करो  नौशेरा  पहुचा  :  मैंने  जो  संशोधन संख्या  ७४,  ७५,  ७६  प्रस्तुत  किये  ये  खण्ड  २१  के  बारे

 में हे  ।  श्रीमान चाहता  हूं  कि  विदेशी  पूंजी  की  जो  राशि  निश्चित  की  गई  ह  वह  किसी  भी  हालत  में

 नहीं  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  कौर  उसको
 बं

 घकों.तथा  तरीकों  से  बढ़ाने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  अन्यथा  विदेशी  लोगों  का  भारतीय  जहाजों  के  नियन्त्रण  में  बहुत  हाथ  बढ़

 जायेगा
 |

 मन  संशोधन  संख्या  ७६  इसलिय  प्रस्तुत  किया  है  ताकि  विदेशी  पूंजी  को  चोर
 दरवाज़े

 से  इस  उद्योग  में  घ  सने  का  प्रचार  न  मिल  सके  |

 खण्ड  ३२  के  चय  जहाज़  मालिकों  को  जहाज़  का  पंजीयन  कराने  के  लिये  रजिस्ट्रार  के  पास

 कुछ  कागजों  की  मूल  प्रतियां  भेजने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  में  चाहता  हूं  ऐसे  भ्र घि कार  पत्र  वगैरह

 की  फोटो  प्रतियां  जातियों  को  दी  जानी  चाहियें  जो  कि  वे  रजिस्ट्रार  के  पास  जमा  करा  देंगे
 |

 मेरा  संशोधन  संख्या
 ७८

 खंड  ४२  के  विषय  में  है  जो
 कि

 संयुक्त  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार

 गलत छपा  माह  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार में  इस  सम्बन्ध  में  एक  शुद्धि  पत्र  जारी  किया  जा  चुका है  ।

 ची  नौशेरा  कूचा
 वह  शुद्धि  पत्र  भी  गलत  छपा  यह  सारे  का

 सारा  खंड  ग़लत

 गया है  |

 इसको  टीक  करनें

 के

 लिये

 ही

 मैंने  यह

 हत

 सहा
 दे  |

 TAF  भ्रंग्रेज़ी  में
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 नाशिर  भरुचा

 खंड  ४४  के  बाद  में  एक  नया  खण्ड  ४४क  कौर  रखवाना  चाहता  हूं  ताकि  जब  भी  कभी

 किसी  नये  व्यक्ति  को  कोई  भी  अधिकार  दिया  जाये  उसके  बारे  में  एक  अधिसूचना  जारी  की

 जाये  ।  इससे  विदेशी  पूंजी  का  चोर  दरवाज़े  से  प्रवेश  नहीं  हो  सकेगा  ।

 संशोधन  संख्या
 ८०

 का  यह  उद्देश्य  है  कि  जब  कभी  भी  उच्च  न्यायालय  के  आदेशानुसार  किसी

 एसे  जहाज़  की  कुर्की  था  नीलामी  की  जाये  जिसमें  भारतीय  हिस्सेदार  भी  हों  तब  भारतीय  हिस्सेदारों

 को  उसर  जहाज़  को  खरीदने  का  प्रथम  अधिकार  होना  चाहिये  ।

 मेरे  खण्ड  ६४  के  बारे  में  संशोधन  संख्या  ८२  कौर  १०३  दो  छोटे  से  संशोधन  हैं  ।  उनके  बारे  में

 में  उनसे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 भ्ररविन्द  घोषाल
 :

 श्रीमान्‌  मेरा  पहला  संशोधन  संख्या  २०  खंड  ८८  के  बारे  में

 इस  खण्ड  में  सरकार  को  यह  अधिकार  दिया  गया है  कि  वह  यह  निश्चित  कर  सकेगी कि

 किसी  जहाज  को  चलाने  के  लिये  कम  से  कम  कितने  नाविक  होने  जरूरी  हैं  ।  अरब  कई  बार  जहाज़ी  कम

 नाविकों  से  ही  जहाज़  चालू कर  देते  इसलिये  मेंने  यह  संशोधन  रखा  हैं  कि  यदि  किसी  जहाज

 पर  निर्धारित  संख्या  से  कम  नाविक  हों  तो  उसे  भ्रगले  बन्दरगाह  पर  विशय  यह  संख्या  पूरी  कर
 लेनी

 चाहिये  ।  यदि  वहां  पर  कोई  नाविक  न  मिल  सकते  हों  तभी  जहाज़  छट  दी  जानी  चाहिय े।

 संशोधन  संख्या  २१  खंड  ८६  के  बारे  में  है  ।  इस  खण्ड  के  प्रतिशत  जहाज  के  मास्टर  को  नाविकों

 की  शिकायतें  शादी  सुनने  का  अधिकार  दिया  गया  है
 ।

 किन्तु  sere  मालिकों
 झर

 नाविकों  के  बीच

 करार  के  बारे  में  किसी  ad  का  उल्लंघन  हो  तब  उनकी  शिकायत  की  सुनवाई  का  कोई  व्यवधान  नहीं

 किया  गया  हैँ
 ।

 मास्टर  को  एसी  शिकायतें  सुनने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिये
 |

 संशोधन  संख्या  २९  खंड  १०१  के  बारे  में  है
 ।

 इस  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जहाज  के  मालिकों  झर
 नाविकों  के  बीच  जो  करार  हो  उसमें  उनके  सप्ताह  में  काम  करने  के  कितने  घण्टे  होंगे  यह  बात  साफ

 तौर
 से  लिखी  रहनी  चाहिये  ताकि  नाविकों  को  पता  रहे  उन्हें  सप्ताह  में  कुल  कितने  घंटे  काम  करना  हैं

 उनसे  ज्यादा  काम  कराने  की  शिकायतें न  जायें  ।

 ~  ASN

 इसी  खण्ड  के  बारे  में  मैं  ने  एक  कौर  संशोधन  रखा  है  ।  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  नाविकों  से  लिये

 जाने  वालें  काम  का  स्पष्ट  उल्लेख  होना  चाहिये  ।  इस  समय  एक  नाविक  से  जहाज  में  झाड़  देने  से  लेकर

 रसोईघर  में  भोजन  बनाने  तक  का  काम  लिया  जाता  है  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति
 को  पता

 होना  चाहिये  कि  वह  किस  काम  के  लिये  नियुक्त  garg  और  उसके  साथ  करार  में  उसके  गतंव्य  लिखे

 रहने  चाहियें  ।

 मेरा
 संशोधन  संख्या  २४  खंड  १३८ के  बारे  में  ही  हमें  वत  मान  खंड  के  स्थान  पर  यह  उपबन्ध

 रखना  चाहिये  कि  जैसे  ही  कोई  नाविक  किसी  जहाज पर  जाने  के
 लिये  चुन  लिया  जायेगा

 उस  के  २४

 घण्टे  के  बचाए  उसको  ३  रुपये  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  भोजन  व्ययਂ  मिलना  शुरू  हो  जायेगा  |  वास्तव

 में  उनको  यह  व्यय  मिल  भी  रहा है  ।  इसलिये  मैं  समझता हूं  विधेयक में  इस  बात  का  स्पष्ट  उपबन्ध

 हो  जाना  चाहिये  ।

 1.11  महन्तों  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ५४  प्रस्तुत  करता हूं  ।  में  अपने  संशोधन

 द्वारा  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  नौवहन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  झ्रावश्यकता  की  श्र  दिलाना

 ण  ह
 अज  भारतीय  नौवहन

 उद्योग
 की  ag  स्थिति  है  कि  दो  या  तीन  कम्पनियों  ने

 इस
 पर

 मूल  अंग्रेज़ी  में
 े
 Victual  charge.
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 जमा  रखा हू  ।  यदि  are  उनके  संसाधनों  पर  विचार  करेंगे  तो  आपको  पता  चल  जायेगा

 fe  उनकी  वास्तविक  स्थिति  कितनी  शोचनीय  हैं  तथा  उसमें  सामान्य  भारतीय  करदाता  का  कितना

 ८211  लगा  डे  है  ।  सिंधिया  कम्पनी  की  ३०  नभ  १९५७  को  कुल प्रदत्त पूंजी  ११३८  ५७  लाख  रुपये

 थी  |
 भारत  सरकार  ने  उन्हें  ११२०. २२  लाख  रुपये  का  ऋण  दिया  हुआ  है  ।  दोष  कम्पनियों की  भी

 यही  दशा  है  ।  ये  सारी  कम्पनियां  श्राज  सरकारी  ऋणों  के  सहारे  चल  रही  हैं  कौर  उसके  सहारे  इतना

 इतना  मुनाफ़ा  कमा
 रही  हैं

 ।
 मैं समझता हुं  हमें  इस  स्थिति  से  तुरन्त  छुटकारा

 पाने  का  प्रयत्न  क  रना

 चाहिये  कौर  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  लेना  चाहिये  ।

 राज  हम  देश  में  समाजवादी  ढाँचे  का  समाज  बनाना  चाहते  हैं  ।  हमने  मोटर-ठेलों  के  परिवहन

 व्यापार तक  का  राष्ट्रीयकरण  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  राज  रेलवे  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण

 दो  चुका हूँ  ।  फिर  नौवहन  का  ही  क्यों  राष्ट्रीयकरण  न  किया  जाये  ?

 हमारा  नौवहन  उद्योग  राज  भी  संसार  की  जहाजी  कम्पनियों  से  मुकाबला  करने  की  स्थिति  में

 नहीं  पाया  ।  इसको  PEYY—VE  कौर  ce  AG—LE  के  बीच  GE  करोड़  रुपये  के  ऋण  देने

 स्वीकार  किये  गये
 थे

 किन्तु  यह  उद्योग  उनमें  से  केवल  १८
 '

 ४८
 करोड़  रुपये  की  राशि  का  ही  उपयोग

 कर  सका  ।  यदि  यही  रुपया  सरकारी  क्षेत्र  में  किसी  नौवहन  निगम  के  पास  जाता  तो  इस  उद्योग  की

 कितनी उन्नति हो  सकती  थी  ?

 प्रतिरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करना  बड़ा  आवश्यक है  ।  इसलिये  मेंने

 यह  संशोधन  रखा  है  कि  सरकार  इस  उद्योग  का  तुरन्त  राष्ट्रीयकरण  कर  ले  ।

 श्री  मेरा.संदोधन  संख्या  ४२  मुख्य  बन्दरगाहों  के  बारे  में  है  तथा  संशोधन  संख्या

 '€ १  प्रौढ़  २  उन  बन्दरगाहों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  परिस्थितियों  के  बारे  में  ।  मैं  यह  चाहता

 हूं  कि खण्ड  220(2)  में  जो  यह  कहा  गया  है  कि
 जब

 कोई  नाविक  डिसचाजें  किया  जायेगा
 उस

 समय

 जहाज  के  मास्टर  को  के  काम  के  ग्रन्थ  या  बुरे  होने  की  रिपोर्टे  दी  जायेगीਂ  यह  बात  बड़ी

 भयानक  सिद्ध  हो  सकती  है  खास  कर  जबकि  उस  नाविक  को  दूसरे  जहाज  पर  नौकरी  करने  के  लिये

 जाना  पड़ेगा  ।  इसलिये  इस  खण्ड  को  विधेयक  में  से  निकाल  देना  चाहिये  ।

 मेरा  दुसरा  संशोधन संख्या  CY  खण्ड  १४३  के  बारे  में  है  ।  इसके  बारे  में  श्री  नाथ  पाई  पहले  ही

 बता  चुके  हैं  कि  जब  किसी  नासिर  को
 बल

 स्त  किया  जाये
 तब

 उसे  उसका  पुरा  वेतन  मिलना  चाहिये
 ।

 इसी  प्रकार  मालिकों  तथा  नाविकों  के  बीच  होने  वाले  करार  में  स्पष्टतया  यह  बात  लिखी  रहनी

 चाहिये  कि  नाविकों  को  कितने  घंटे  काम  करना  होगा  ।  यह  एक  दिन  में
 ८

 घंटे  से  अधिक  नहीं

 होगी  चाहिये  जिसको  कि  हम  फैक्टरी  ऐक्ट  में  स्वीकार  कर  चुके  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  श्री  घोषाल  के

 संशोधनों  का  पूर्ण  समर्थन  करता हूं
 ।

 जरी  श्रीमान्‌  मेरा  संशोधन  देशी  नावों  के  बारे  में  हैं
 ।

 राज  देशी  नावों
 व

 छोटे  देसी

 जहाजों  का  कारोबार  बिल्कुल  नष्ट  सा  हो  रहा  है  ।  मगर  इस  कारोबार  को  सरकार  का  भ्रामक  नहीं

 मिला  तो  यह  बिलकूल  ठप्प  हो  जायेगा
 ।

 देशी  नामों  में  २,  ४
 या  ६  नाविक

 रहते  हैं  कौर  ये  नावें

 aa दिन  में  ३०  से  ५०  मील  तक  सफर  करती  हैं
 ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है
 कि  ३०  टन

 तक  के  इन

 देशी  जहाजों  तथा  नावों
 को

 इसे  विधेयक  से  छूट  दी  जानी  चाहिये  ताकि  उनके  मालिक  जो
 कि

 अशिक्षित होते  बिना  सरकारी  अ्रफसरों  की  रोक  ठोक  के  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  सकें  ।

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  मेरे  संशोधन  नाविकों  के  कल्याण  से  सम्बन्धित  हैं
 ।  संशोधन

 संख्या  १३८  में  मैंने  यह-कहा  है  कि  किसी  जहाज़  को  प्रमाणपत्र  देने  से  पहले  सर्वेक्षक को  यह  देख
 नेना ा

 fas  अंग्रेजी  में

 205  (A)
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 इला  पाल

 on
 चाहिए  कि  उस  जहाज़  पर  नाविकों  के  लिये  पर्याप्त  स्थान  है  अ्रथवा  नहीं  ।  जब  तक  उसे  इस  बात  का

 पूर्ण  सन्तोष  न  हो  जाये  उसे  जहाज
 को

 प्रमाणपत्र  नहीं  चाहिये
 ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  १४०  खंड  १२२  के  बारे में  है  ।  इस  उपबन्ध में  इन  दादों के  नाविकों

 को  जहाज़  की  श्रीमद  के
 ४८

 घंटे  के  अन्दर  स्थान  पर  यह  रखे  जाने  चाहियें  कि  के  भाग

 नाने  या  नौकरी  पर  न  भरा  सकने  या  अस्पताल  में  भर्ती  होने  के  पन्द्रह  दिन  के  भीतरਂ  |  ऐसा  देखा

 जाता  है  कि  ऐसी  स्थितियों  में  नाविकों  को  अपने  वेतन  के  लिये  कई  दिन  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है

 कौर  कभी  कभी  ऐसा  हो  सकता  है  कि  जहाज़  कई  दिन  तक  किनारे  नहीं  लगता  ।  इसलिये इन

 में  नाविकों  को  अ्रघधिक  कष्ट  न  हो  इसके  लिये  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  करना  बड़ा  प्रावश्यक  है  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  १४१  खंड  १२६  के  बारे में  ।  मेरा  निवेदन है  कि  जब  तक  जहाज़  के

 मास्टर  से  पूर्ण  अनुमोदन  न
 प्राप्त  हो  जाये  किसी  नाविक  का  रोहदा  नहीं  घटाया  जाना  चाहिये  |

 अब  म  संशोधन  संख्या  १४२  को  लेती हूं  ।  उपखंड  (३).  में  यह  कहा  गया है  कि  जहाज के

 मास्टर  का  निश्चय  केवल  सिफारिश  होगा  ।  जहाज़  के  मालिक  उसको  माने  चाहे  न  माने  ।  अब  यदि

 मालिक  मास्टर  की  सिफारिश  को  न  मानें  तो  नाविक  को  न्यायालय  म  जाना  पड़ेगा  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  विषय  में  मास्टर  का  निणंय  न्यायालय  के  निर्णय  की  तरह  माननीय  होना  चाहिये  ।

 श्री  Zo  मिश्र  उपाध्यक्ष  इस  fastaH  के  इलाज  नम्बर  २१  पर  ६०  नम्बर

 का  मेरा  जो  भ्रमेंण्डमेंट  वर्दी  अमेण्डमेंट  मेरे  भाई  श्री  रघुनाथ  सिह  ने  दी  थी  कौर  उसको  कल  हमारे

 मिनिस्टर  साहब  ने  करीब  मंजूर  कर  लिया  है  ।  मेरे  इस  भ्रमेंडमेंट को  रखने  का  सिफर  तात्पर्य  यह  कि

 उसमें  यह  बात  बढ़ा  दी  जाये  कि  उसका  नोटिफिकेशन  अ्राफिशिएल  गजट  में  हो  ताकि  इस  परसेंटेज

 के  बारे  में  कहीं  अाफिस  की  गड़बड़ी  की  वजह  से  कोई  दूसरी  चीज़  न  हो  जाये  ।  यह  मेरा  बहुत  मामूली

 सा  ्रमेण्डमेंट  है  कौर  मैं  समझता  हुं  कि  मिनिस्टर  साहब  इसे  मंजूर  कर  लेंगे
 |

 श्री  नरदेव  स्नातक  :
 उपाध्यक्ष  में  इलाज  २१  प्र  ack  नम्बर का

 मेंट मूव  करता हुं  ।  कल  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  प्रौढ़  कल  इस  विधेयक पर  यहां  सदन

 में  चर्चा  चली  उसमें भी  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  ६०  श्र  ४०  परसेंटेज  रखने  का  सुझाव दिया

 था  शौर  उस  पर  मंत्री  महोदय  ने  भी  यह  कहा  था  कि  यदि  इसको  की  प्रा वश्य कता  पड़े  तो

 उसको  करने में  भी  कोई  भ्रांति  नहीं  तो  परसेंटेज  चाहे  ५१,  we  ६६-*/,  ae  ३३-/५  हो

 अथवा  ५५  अर  Ok  रेशियो  से  कोई  बहुत  अन्तर  नहीं  पड़ता  है  फारेन  शेयर

 कैपिटल  फिक्स  करने  के  लिये  हम  सरकार  को  अधिकार  दे  दें  ।  वैसे  जो  यह  ६०  प्रौर
 ४०

 का  सुझाव

 दिया  गया  है  यदि  मंत्री  महोदय  इसको  मान  लें  तो  मैं  समझता  हुं  कि  हमारी  इस  थिंकिंग  इंडस्ट्री  के

 अन्दर  काफी  तरक्की  होगी  क्योंकि  फारेन  कैपिटल  पूंजी  )  उस  हालत  में  क्विक  सें  अधिक

 जायेगा  ATT  हमारा  जहाज़रानी  का  व्यवसाय  काफीਂ  उन्नति  करेगा  ।  मेरीਂ  अपनी  इच्छा  है  कि  माननीय

 मंत्री  इसको  स्वीकार  कर  लें  कौर  यह
 भी

 किया  जा  सकता  है  जैसा
 कि

 कल  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कौर

 मंत्री  महोदय  ने  भी  कहा  कि  गवर्नमेंट  को  यह  अ्रधिकार  दे  दिया  जाय  कि  इस  परसेंटेज  के  मामले

 झावइ्यकतानुसार जैसा  चाहेपरिवतंन  कर  परन्तु  मेरा  सुझाव यह  है  कि  ६०  कौर  ४०  a.

 रेशियो  मंजूर कर  लिया  जाये

 सरदार  इकबाल  सिह
 :  उपाध्यक्ष  बिल  के  tars  २१  पर  मेरा  संशोधन  संख्या

 १३१  हैं  ।
 इस  सम्बन्ध  में  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  जो  भ्रमेंडमेंट  oh  दिया  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 हम  कम्पनी
 के  इस

 शेयर  कैंप्टिल  पूंजी  )  में  फारेन  कौर  इंडियन  उनका  क्या  रेशियो  इस



 १७  १९५८  वाणिज्यिक  नौवहन  विधेयक  ३४०  शू

 मामले  में  गवर्नमेंट  के  हाथ  बांधना  नहीं  चाहते  बल्कि  उसके  हाथ  कौर  मजबूत  करना  चाहते  हैं  ताकि

 अगर  गवर्नमेंट  समझे  कि  oy  झर  २४५  का  रेशियो  रखने  से  हिन्दुस्तान  का  जहाजरानी  व्यवसाय

 तरक्की  करेगा  तो  वह  उसको  रख  सकते  हैं  लेकिन  वह  समझे  कि  इस  परसेंटेज  में  कुछ  बदलाव

 की  जरूरत  है  प्रो  कम  या  ज्यादा  करने  की  ज़रूरत  है  तो  वह  इसको  कर  सकती  है  |  गवर्नमेंट

 यह  अघिकार  दिया  जाना  चाहिये
 शौर  इस

 वास्ते  मैं  श्री  रघुनाथ  सिंह  के  भमेण्डमेंट  का  समर्थन
 करता

 जज 2  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मेरा इस  विधेयक  के  २१  पर  २६२  नम्बर  का

 अमेण्डमेंट  है  |  मे  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 कि  पृष्ठ ३६,  पंक्ति  १४  के  रसायन  यह  रख  दिया  जाये
 :

 that  the  Central  Government  may,  by  notification  in  the

 and  where
 the  minimum  percentage  is  so  altered,  the  altered  percentage

 Official  Gazette  alter  such  minimum  percentage

 shall,  as  from  the  date  of  the  notification  be  deemed  to  be
 substituted  for  the  percentage  specified  in  this

 [  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  गजट  पें  अधिसूचना  के  द्वारा  ऐसे  न्यूनतम

 में  परिवर्तन
 कर

 सकती  है  ate  जहां  ऐसे  न्यूनतम  प्रतिशत
 म

 परिवर्तन  किया

 गया  तो  परिवर्तित  अधिसूचना  की  तिथि  से  ही  इस  खण्ड  में

 निर्दिष्ट  प्रतिशत  से  स्थानापन्न  मानी  जायेगी

 यह  बड़े  en  का  विषय  है  कि  पाटिल  साहब  ने  कल  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार किया  कौर  हम

 सब  उनको  इसके  लिय  धन्यवाद  देते  हैं  कि  हम  लोगों  ने  कोਂ  स्थिति  )  मेनटेन  किया

 झर  १९४७  में  जो  गवर्नमेंट  कीਂ  पालिसी  थी  उसी  पालिसी  को  राज  हम  स्वीकार  करते  ge v9

 में  जो  सिद्धान्त  था  उस  सिद्धान्त  को  are  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  भ्रमेंडमेंट के  द्वारा  सेंट्रल

 गवर्नमेंट  को  यह  अधिकार  दिया  जा  रहा  है  कि  वह  जरूरत  महसूस  करे  तो  झाफिशिएल  गज़ट

 में  नोटिफिकेशन  करके  मिनिमम  परसेंटेज
 को

 बदल  सकती है  ।  इस  दृष्टि  से  यह  समन्वय  संशोधन

 है  गौर  सब  पार्टीज़  को  इससे  सन्तोष  होना  चाहिये  ।  re  परसेंट  से  सरकार  कम  भी  कर  सकती  है

 ज्यादा  भी  कर  सकती  है  जैसी  कि  श्रावव्यकता  समझी  जाये  ।  जब  यह  दीपिका  ट्रेड  मुल्क  की  सेकेंड

 लाइन  श्राफ  डिफेंस  है  तो  उसके  हाथ  बांधने  नहीं  चाहियें  उसके  हाथ  उन्मुक्त  होने  चाहियें  कौर  इस

 दृष्टि  से  मैँ  चाहता  हु  कि  यह  श्रमेंडमेंट  मंजूर  किया  जाये  ।

 श्री  स०  काठ  पाटिल :  चके पर्तो  केवल  खण्ड  २१  के  बारे  में  ही  बताऊंगा  ।  अन्य  खंडों  के  बारे

 में  मेरे  सहयोगी  उत्तर  देंगे  ।

 जहां  तक  विदेशी  पूंजी  के  भ्रंश  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  मैं  ने  जो  उस  दिन  कहा  था  उससे

 अघिक  न  कहूंगा  ।  किन्तु  मित्र  श्री  भरुचा  ने  एक  नयी  ata  उठाई  है  कि  जिन  अंशों  को  गिरवी  रखा

 जा  रहा  है  उनका  क्या  होगा  |  इसलिये  उस  पर  तनिक  गम्भीरता  से  विचार  करनें  की  आवश्यकता

 भारत  सरकार  के  प्र  भी  प्रीमियम  हमने  देखे  यह  भी  देखा  है  कि  क्या  ऐसी  परिस्थितियों

 में  उन्होंने भी  झ्राकर्मिकताओं का  ध्यान  रखा है

 मेरे  विचार  में  इस  संशोधन  से  प्र  भी  उलझनें  पैदा  हो  नायेंगी  ।  अंशों  का  प्रतिशत  निर्धारित

 करने  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  कि  हम  देखें  कि  कया  भ्रंश ों  को  गिरवी  रखा  गया  है  ।  यही  सुत्र  न्य

 प्र धि नियमों में  भो  अपनाया  गया  है  ।  समवाय  afar  की  धारा  ६१७  के

 समवाय” की परिभाषा की  परिभाषा  की  गई  है  अर्थात नन्द  जिस  समवाय में  २१  प्रतिदिन अंश  सरकारी  हो  ast  सरकारी

 समवाय
 है

 ।
 इसी  प्रकार  खान  तथा

 खनिज
 १९५७ में  हाल

 मूल  wast  में
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 ही  में  भारतीय  राष्ट्रीय  सार्वजनिक  समवाय  के  साथ  दी  गई  है  ।  कौर  उसके  अनसार  ऐसे  समवाय  में

 ५१  प्रतिशत  sar  भारतीय  राष्ट्रीय  जनों  के  होने  चाहियें  ।  इसी  प्रकार  लोक  प्रतिनिधित्व

 ele  की  धारा o(F=  में  यह  लिखा  है  संस्था  जिसमें  सम्बद्ध  सरकार  के  २५

 प्रतिशत  से  कम  aa  न  होंगी  जहां  तक  बेनामी  अंशों  का  प्रश्न  है  समवाय  अधिनियम की  धारा  १५३

 अंशों  में  किसी  प्रकार  के  न्यास  को  स्वीकार  नहीं  करती  ।

 यह  बात  केवल  मात्र  इसी  विधेयक  में  नहीं  है  बल्कि  भारत  सरकार  के  न्य  बहुत
 से

 नियमों  में  इसी  प्रकार  के  मिलते  जलते  उपबन्ध  हैं  ।

 श्री  मिलती जो  इस  समय  यहां  नहीं  भी  २५  प्रतिशत  तथा  wy  प्रतिशत  प्रेतों  के  बारे

 में  तके  fare  प्रस्तुत  किये  थे  ।  भारतीय  नागरिकों  के  शत  प्रतिश्त  war  तो  हो  सकते  हैं

 किन्तु  इसका  रथे  यह  तो  नहीं  कि  समवाय  का  राष्ट्रीयकरण  हो  गया है  ।

 हां  यदि  सभा  यह  समझती  है  कि  किसी  दिनਂ  नौवहनਂ  उद्योग  का  हम  ने  राष्ट्रीयकरण  करना

 है  तो  यह  अलग  बात  है  ।  सभा  इस  बात  पर  विचार  कर  सकती  है  ।  जो  बातें  मैं  कल  कह  चुका  हूं

 उन्हें  दुहराना  नहीं  चाहता  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  के  संशोधन  के  स्वीकार  करने  या  न  करने  का  भी  कोई  प्रश्न  नहीं

 केवल  यही  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  को  इस  प्रकार  की  शक्ति  है  ।  यदि  सरकार  यह  समझेगी  कि  २५

 प्रतिशत  विदेशी  सहायता  भी  ठीक  नहीं  तो  इस  में  कमी  की  जा  सकती  है  ।  यदि  हम  नहीं  चाहेंगे  कि

 कोई  भी  गेर-भारतीय  निदेशक  बने  तो  हम  इस  २४  प्रतिशत  सहायता  को  भी  परे  कर  देंगे  ।  अत

 सरकार  को  केवल  बढ़ाने  की  ही  नहीं  घटाने  की  भी  शक्ति  दी  जाये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेंने  सरकार  की  नीति  को  पर्याप्त  रूप  से  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  तक

 नौवहन  का  सम्बन्ध  है  हम  विदेशी  पु  जी  का  स्वागत  नहीं  करते  किन्तु  विदेशी  मुद्रा  की  हमारी  अपनी

 कठिनाइयां @  ।  हो  सकता  है  कि  ga  वर्षों  मे  हम  कठिनाइयों में  रहें  किन्तु  इस  का  ae  यह  नहीं  कि  हम

 यह  सीमायें  इतने  से  समय  के  लिये  लगा  दें  |

 श्री  नाथ  पाई  ने  कहा  है  कि  हम  पू  जी  प्रतिशत  के  अतिरिक्त  जहाज  पर  काम  करने  वाली

 व्यक्तियों  की  कौर  भी  ध्यान  दें  ।  संभवतया  उन्हें  यह  पता  नहीं  है  कि  जब  हम  नाविकों  की  संख्या

 alle  का  उल्लेख  करते  तब  वह  भारतीय  जहाजों  के  ही  नहीं  होते  ।  सब  जो  बातें  प्रशिक्ष  इत्यादि

 के
 लिय  उन्होंने  कहीं है

 उन्हें  मैं  स्वीकार  करता  हूं
 और  हम  उस

 दिशा  में  प्रयत्न
 भी

 कर  रहे
 इन

 सब  बातों  को  नीति  राष्ट्रीय  नौवहन  बोड़  ही  निर्धारित  करेगा  इसी  कारण  वे  बात  इस  विधेयक में  नहीं

 रखी  गयी ं।

 श्री  राज  बहादुर  :  श्री  नाथ  पाई  ने  कहा  है  कि  हमारे  जहाजों  में  शत  प्रतिशत  राज्य

 कर्मचारी ही  होने  चाहियें  ।
 में  उन्हें  प्रशासन  दिलाता  हूं  कि  खण्ड

 ७७
 तथा  &e  में  इस  बात  का

 उपबन्ध  है  खण्ड  ७७  के
 च्  एक  पदाधिकारी  को  तब  तक  उचित  रीति  से  प्रमाणित  नहीं

 समझा  जायगा  जब
 तक  कि  उस  के

 पास  जहाज  के  स्थान
 के

 उपयुक्त  दर्जे  के  प्रमाणपत्र
 इस

 नियम
 के  उपबन्धानुसार  नਂ  हों  ।  उस  के  पास  भारतीय  प्रमाणपत्र  होना  चाहिये  |  खण्ड  €६  के  अनुसार

 ऐसे  नाविकों  को  ही
 रखा  जायेगा

 जिन  के
 पास

 इस
 विधेयक

 के
 अन्तर्गत  ऐसे  प्रमाणपत्र

 हों  ।
 थे

 दोनों
 उपबन्ध  सरकार  को  जहाजी  कर्मचारियों

 के  विनियमनਂ  की  शक्तियां  देते हैं  ।

 मिल  wast  में
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 श्री  नाथ  पाई  ने  दूसरा  प्रद  देशी  व्यापार  जहाजों  के  बारे  में  उठाया  था  ।  में  समझता  हूं  कि

 हम  ने  महा  निदेशक  को  ये
 शक्तियां  दे  कर  पर्याप्त  सीमा तक

 उन  की  इस  मांग  को  पुरा  कर  दिया

 है  ।  हम  देखेंगे  कि  इस  आधार  पर  किसी  भी  नाविक  को  कोई  कष्ट  न  हो  I

 उन्होंने  खण्ड  cas  का  उल्लेख  किया  शहर  वे  चाहते  हैं  कि  जहाज  मालिक  सारा  भुगतान

 ४८
 घंटे  में  ही  किया  करें

 ।
 शायद  वह  यह  भूल  गये  हैं  कि  इस  मामले  पर  संयुक्त  समिति  ने  पूर्णतया

 विचार  किया  था  मारे  बहुसंख्या  के  आधार  पर  ही  चार  दिन  की  सीमा  रखी  गई  थी  ।  पहले  यह  सीमा

 पांच  दिन  की  थी  |  जब  हम  एकमत  हो  कर  एक  समझौता  कर  लें  तब  हमें  वह  भंग  नहीं  करना  चाहिये  ।

 में  खण्ड  १४३  (१)  पर  भ्राता  हूं
 ।

 यदि  हम  यात्रा  आरम्भ  होने  से  पहले  निवृत्त किये

 नाविकों  तथा  यात्रा  आरम्भ  होने  के  पश्चात्‌  निवृत्त  किये  गये  नाविकों  में  were  न  करें  तो  न्याय

 है  ।  अब  उपबन्ध  यह  है  कि  यात्रा  निवृत्त  नाविक  को  एक  मास  का  वेतन  दिया  जाय  कौर  बाद

 वाले  को  तीन  मास  का  ।  में  समझता  हुं  कि  यह  तो  झ्रावश्यक  है  ।

 अब  म॑  श्री  भरूचा  के
 पुरोचन

 के  बारे  में  कुछ  कहूंगा
 |

 खण्ड  ७२१)  के  अधीन भी

 एक  अन्य  खण्ड  है  जिस  के  श्रन्तगंत  पुस्त  के  इन् दराजों  की  प्रामाणिक  प्रति  उपलब्ध हो  सकती  है  ।

 फोटो  प्रतियों  की  व्यवस्था  शायद  व्यय  की  दृष्टि  से  ठीक  न  रहे  ।  किन्तु  प्रतियां  देने  की  व्यवस्था  तो

 जब भी  है  ।

 fat  नौश  भरूचा  :  मं  तो  स्वामित्व  पत्रों  की  प्रतियों  के  बारे  में  कह  रहा  था  ।

 pat  राज  बहादुर
 :

 स्वामित्व  के  कागज  ज्यादा  होते  हूं  इसलिये  उनਂ  के  बनवाना

 तो  श्र  भी  कठिन  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  एक  नया  खण्ड  ४४क  जोड़ा  जाये  ।  खण्ड  ५४  के  उपबन्ध  से

 उन  के  पंदचयोधन  का  उद्देश्य  पूरा  हो  जाता  है  ।

 श्री  घोषाल  ने  कहा  कि  किसी  भी  स्थान  या  पत्तन  पर  जहां  पर  भी  कमंचारिवृन्द  की  कमी

 पड़े  वहीं  से  लोग  ले  लि  जाने  चाहियें  ।  वास्तव  में  जब  तक  जहाज  में  नियमों  के  अनुसार  न्यूनतम

 कर्मचारी
 न

 हों  तब  तक  जहाज  चलाया  ही  नहीं  जा  सकता
 |

 जो  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही

 है  वह  पूर्ण  हो  ही  जायेगी  |  जहाजों के  लिये  यह  भी  तो  सुविधाजनक  न  होगा  कि  वे  हर  पत्तन  पर

 कर्मचारियों  की  भर्ती  करते  रहें  |  हम  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  |

 संशोधन  संख्या  २२  के  भ्रनुसार वह  खण्ड  १०१  में  कार्य  के  घंटों  के  साथਂ
 शब्द

 लगाना  चाहते  |  |
 यह  भी  सम्भव  नहीं  संयुक्त  समिति  ने  इस  बात  पर  पुरी  चर्चा  की  है  कौर

 ट्रीय  प्रथाओं
 के  अनुसार  भी  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  यह  बात  तो  दोनों  पक्षों  के  बीच  ते

 की

 जाती है  ।  इन  सब  बातों  के  बारे  में  हमारे  नाविकों  को  न  केवल  दैनिक  विधियों  का  करना

 होता  है  अपितु  विदेशी  विधियों  पर  भी  उन्हें  aria  रहना  होता  है  ।  जब  तक  जहाज  मालिक  हमारे

 कानून  को  मान्यता  न  दें  तब  तक  यहां  किसी
 भी

 चीज़  की  व्यवस्था  करना  अनुचित  है
 ।

 वह  दूसरे  देशों

 से  भर्ती  कर  लेंगे
 और  इस  से  हमारे  अपने  नाविकों  को  बड़ी  भारी  हानि  प  चेंगी  ।

 श्री  तंगामणि  ने  पंजीयन  पत्तनों  के  बारे  में
 भी

 कहा
 ।

 हम  जानते  हैं  कि  एक  वर्ष  में  ज्यादा  से

 ज्यादा  तींस  जहाजों का  पंजीयन  होता  है  ।  हम  ने  कलकत्ता  तथा  मद्रास  को  पंजीयनਂ  न्गा

 बनाया  है  ।  सभी  पत्तनों  पर  इस  व्यवस्था  के  करने  की  कोई  विशेष  झ्रावस्यकता  नहीं  है  |

 संशोधन  ९१  से  वह  चाहते  हैं  कि  नाविकों  के  ara  की  कोटि  के  बारे  में  जितने  भी  उपबन्ध  हैं

 —————
 उन्हें  हटा  दें

 ।
 वह  चाहते  हूँ  कि  सेवामुक्त  प्रमाणपत्र

 में  काय  की  कोटि  का  उल्लेख  नहीं  होना

 ma
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 नाविक  करार  के  भ्रनच्छंद  १४  में  लिखा  गया  है  कि  नाविक  स्व  अपने  कार्य  की  कोट  का  प्रमाणपत्र

 प्रिये  अधिकारी  से  लेंगे  ताकि  यह  पता  लग  सके  कि  क्या  उस  ने  प्रिये  करार  का  पालन  किया  है

 अथवा  नहीं  |  वास्तव  में  यह  प्रथा  नाविकों  की  भलाई  के  लिये  ही  अपनाई  गई  थी  ताक  अच्छा  काम

 करने  वालों  को  भविष्य  में  कोई  कठिनाई  न  हो  ।  यह  तो  झा चरण  का  प्रमाणपत्र  होता  है  और

 उसे  लेने  से  घबराना  नहीं  चाहियें  ।

 अन्तिम  बात  उन्होंने  यही  कही  कि  लेखा  अवधि  की  सीमा  €६  घंट  से  ४८  घंटे  कर  दी  जाये

 जब  तक  जहाज  मालिक  पूरा  हिसाब  नहीं  कर  लेते  तब  तक  भुगतान  किस  प्रकार से  संभव  हो

 सकता  है  |  उन्हें  निर्धारित  समय  पर  भगतान  करना  होगा  अ्रन्यथा  उन  पर  जर्माना  लगेगा  ।

 हमें  इसे  कठोर  न  बनाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  इला  पाल चो धरी  ने  चालकों  के  प्रवास  के  बारे  में  कहा  ।  ने  तत्सम्बन्धी  प्रथा  की

 पुष्टि  को  है  |  जो  जहाज  a 2 © CS  के  पश्चात्‌  बने  हें  उन  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  चालकों  वेਂ  श्रीवास

 का  प्रबन्ध  हो  ।  पह  प्रयास  भी  किया  जा  रहा  है  कि  यह  सुविधा  पुराने  खरीदे  जा  रहे  जहाज़ों  में  भी  दी

 जाये  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त  हमें  इस  बात  का  पूरा  पूरा  ध्यान है  ।

 दूसरी  बात  उन्हों  ने  कल्याण  कार्यों  के  बारे  में  कही  थी  ।  वह  जानती  हैं  कि  नाविकों  के  कल्याण

 का  राष्ट्रीय  बोड  नने  है  ।  उस  में  नाविक  भी  हें  प्रो  जहाज  मालिक  भी  जो  परामर्श  वह  देता

 है  हम  सामान्यतया उसे  मान  लेते  हैं  ।

 इन  दादों  के  साय  में  समझता  हूं  कि  संभवतया मं  सब  बातों  के  बारे  में  बता  ही  चका  हुं  ।

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी  :
 क्या  में  यह  समझूं  कि  सरकार  ने  श्री  रघुनाथ

 सिंह  की  बात  मान  ली  है  कि  २४  प्रतिशत  से  ज्यादा  विदेशी  पू  जी  की  भी  यदि  जरूरत हो  तो  उसे भी

 सरकार  स्वीकार  कर  ले  |  क्या  सरकार  बिना  संसद  के  ही  यह  सारी  शक्ति  प्राप्त  करेगी  ।  कम  से  कम

 संसद  की  अज्ञ  बिना  एसा  नहीं  होना  चाहिये  |  ara  सदैव  संसद्‌  से  ही  ली  जानी  चाहिय  |

 पथी  स०  का०  पाटिल  :  १९४७  का  नीति  संकल्प  भी  यह  व्यवस्था  करता  था  कि  यह  श्रीपाल

 पूर्ण  नहीं
 है  ।  यह  उपबन्ध  भी  था  कि  कतिपय  परिस्थितियों  में  सरकार  थोड़ा  परिवर्तन  भी

 कर  सकती है

 अब  एक  मामला  हमारे  सामने  था  ।  एक  पक्ष  ने  बताया  कि  जब  तक  सरकार  २४  प्रतिश्त  से

 बढ़ा कर  इस  को  ३३  न  करेगी  तब  तकਂ  विदेशी  उपक्रम  भाग  न  लेंगे  |

 सरकार
 की

 नीति  तो  यही  है  कि  नौवहन
 में  विदेशियीं  से  हम  सहायता  न

 लें
 कौर  उन

 का  इस  मैं

 कोई  भाग  नहीं  होना  चाहिये  ।
 ईश्वर

 न
 करे

 कि  हमें  मजबूर  हो  कर  सहायता  लेनी  पड़े  किन्तु  हमारी

 नीति  स्पष्ट  है
 ।

 इस  सम्बन्ध
 में

 विभिन्न  सदस्यों  ने  विभिन्न  प्रकार
 की

 रायें  प्रकट  कीं  कुछ  लोगों

 ने
 विरोध

 भी  किया  में  बात  सही  निकली  कि  यदि  सरकार  को  यह  अधिकार  दिया  जाय  तो-वह

 समयानुसार उसे  घटा  भी  संकते  है

 में
 ने  तो  कहा  था  कि  ee

 ऐसी  क्ति  लेने  का  भाव  नहीं  है  हां  यदि  सभा  यह  शाक्ति
 देना

 तो  अलग  बात  है  ।

 मूल  ग्रेजी में
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खंड  १७  से  २०  पर

 कोई  संशोधन  नहीं है  यह  है  :

 1.0 खण्ड  १७  से  २०  विधेयक  का  AT  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  १७  से  २०  विधेयक  मं  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 हम  खंड  २१  के  संशोधन  संख्या  २६२  को  बाद में  लेंगे  ।  पहले  में  ग्न्य  खंडों

 के  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 1८ उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  AMAT  संख्या  ८८,  Vo,  ४१,  SN,  woe  ४०,  ७४  से  9%,

 १७८,  2098,  २५७,  Quy, a  १५६,  VR,  EL,  CR,  ey,  १६८,  १७३,  २०,  R28,  83,  २४,  रै  ३

 REY,  १५७  से  १६२,  १३८ से  १४२  तथा  ५६  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा झ्र स्वी क्त हुये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  २२  से  १००  तथा  १०२  से  eve  विधेयक  का  रंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न्  |

 खंड  २२  से  १००  तथा  १०२  से  १४९  विधेयक में  जोड़  दिये  गये

 of.
 |  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अहम  खंड  २१  के  संशोधन  संख्या  २६२  को  मतदान  के  लिये  रखता

 हुं  ।  प्रश्न  यह  है
 कि  पृष्ठ  ३६,  पंक्ति  १४  के  पश्चात्  यह  रख  दिया  जायें  :

 ‘Provided  that  the  Central  Government  may,  by  notification  in  the

 Official  Gazette  alter  such  minimum  percentage,  and  where
 the  minimum  percentage  is  so  altered  the  altered  percentage

 shall,  as  from  the  date  of  notification  be  deemed  to  be  sub-

 stituted  for  the  percentage  specified  in  the

 {reg  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  गजट  में  भ्रंघिसूचना  के
 era  ऐसी  न्यूनतम  प्रतिशत

 में  परिवर्तन  क़र  सकती  है  कौर  जहां  ऐसे  न्यूनतम  प्रतिशत  में  परिवर्तन  किया

 गया  तो  परी वित  प्रतिशत  अ्रघिसूचना  की  तिथि से  ही  इस  खण्ड  में  निर्दिष्ट

 प्रतिशत  से  स्थानापन्न  मानी  जायगी  ।

 सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  ।  पक्ष में  १०४  विपक्ष  में  ३४  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 खंड  २१,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने  ह

 sweeter  स्वीकृत
 ।

 ंड  RY, -wartlrs-67-9 fatine रूप-में  विधेयक  न
 दिया  गया  a  प  me ome  ee

 tye  अंग्रेजी  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  खंड  १०१  पर  संशोधन  संख्या  २२  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 अस्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 १०१  विधेयक  का  लग  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १०१  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  QYo  वीरों  और  उनके  नियोजकों  के  विवादों  को  न्यायाधिकरण ों  को  सौंपने  का  श्रीधर

 श्री  तंगामणि  :  में  झपना  संशोधन  संख्या  ९३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  नौशीर  भरूचा  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  €४  शर  CY  प्रस्तुत  करता  हूं

 श्री राज  बहादुर  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  ८६,  पंक्ति  १६  के  परचात्‌  निम्नलिखित  रखा  जाये

 No  party  to  a  dispute  shall  be  entitled to  be  represented  by  a  legal:

 practitioner  in  any  proceeding  before  the  tribunal  except  with  the

 consent  of  the  other  party  or  parties  to  the  proceeding  and  with.  the

 leave  of  the
 [(2*)  विवाद  से  सम्बन्धित  किसी  भी  पक्ष

 न्यायाधिकरण  के  समक्ष  होने  वाली  कार्यवाही  में  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  दूसरे

 पक्ष  झ्रथवा  पक्षों  की  सहमति  ्र  न्यायाधिकरण की  अनुमति  के

 यह  भ्र धि कार  नहीं  होगा  कि  वह  किसी  विधि-व्यवसायी  से  पैरवी  करवाये

 पृष्ठ  ८६,  पंक्ति  ३४  के  थ  निम्नलिखित  रखा  जाये

 **
 (6)  Save  as  otherwise  provided  in  the  award,  an  award  shall  re-

 main  in  operation  for  a  period  of  one  year  from  the  date  on

 which  it  becomes  enforceable  and  shall:  thereafter  continue:  to

 remain  in  operation  until  a  period  of  two  months  has  elapsed
 from  the  date  on  which  notice  is  given.  by  any  party  bound

 its by  the  award  to  the  other  party  or  parties  intimating
 intention  to  terminate  the

 ["  पंचाट  में  अन्य

 कोई  व्यवस्था  होने  को  छोड़  पंचाट  जिस  तिथि  को  लागू
 उस  तिथि  से  एक  वर्ष  की  शारवती  तक

 लागू  रहेगा  और  तत्परुचात्‌ पंचाट द्वारा पंचाट  द्वारा
 बद्ध  किसी  भी

 पक्ष  द्वारा  दूसरे  पक्ष  झ्रथवा  पक्षों  को  पंचाट  समाप्त  कर  देने  के  झपने

 इरादे  की  सूचना  देने  का  नोटिस  दिये  जाने  की  तिथि  से  दो  मास  की  अवधि  तक

 लागू  रहेगा  1" ]

 pat  नाथ
 मेँ  अपने  संशोधन  संख्या  १६३,  १६४,  द्  १६६,  १६७,  १६८  श्र  RE

 प्रस्तुत  करता  हु  |

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 संशोधन  संख्या  १६३  को  स्वीकार  किये  बिना  यदि  इस  खण्ड  को  यों  ही  रहन  दिया  जायेगा

 संभाव्य  विवादों के  मामले  भी  न्यायाधिकरण को  सौंप  दिये  जायेंगे  ।  विवादों के  तय  होने  में  बहुत

 समय  लगता  है  ।  इतना  af  Brae  सरकार  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  |  वास्तविक

 झगड़ों  के  मामलों  में  ही  सरकार  को  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  |

 दूसरे  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  है  कि  बेरोजगारी  या  रोजगार  की  हित  शब्दों

 को  रोजगार  zee  के  बाद  रख  दिया  जाये  ।  भारतीय  atthe  विवाद  स्रधिनियम  की  घारा

 के
 सम्बन्ध

 में
 उच्चतम  न्यायालय ने  एक  निर्णय  दिया

 था
 जिसके  आधार

 पर
 यही  शब्द  उस  में

 भी  जोड़े गय  थे  ।  इस  स्थान  पर  भी  ये  शब्द  जोड़  लिये  जाने  चाहिए  ॥

 मेरे  संबोधन  सख्या  oe es में  शब्द  ara  है  ।  कहां  प्रकाशित
 ?

 कुछ  भी  नहीं  दिया

 सरकार  के  नियमित  गजट  मेंਂ  शब्द रखे  जायें  ।  संशोधन  संख्या  १६६  में  मेरा

 कहना  यह  है  कि  जब  प्रपील  का  अधिकार  ही  नहीं  है  तो  ३०  दिन  की  male  बेकार  रखी  गयी

 उसे  निकाल दिया  जाये  ।

 संशोधन  संख्या  १६७  द्वारा  में  चाहता  हुं  कि  पंक्ति  २३  से  २९  को  निकाल  दिया  जाये  .।

 पंचाट  में  परिवर्तन  करने  या  उस  में  कोई  रूपभेद  करने  का  अधिकार  सरकार  के  पासਂ  नहीं  होना

 चाहिए  ।  संशोधन  संख्या  १६८  के  सम्बन्ध में  मुझे  कहना  है  कि  बनें  एण्ड  कम्पनी  के  मामले में  उच्चतम

 न्यायालय  ने  भी  यही  निर्णय  दिया  है  ।  भारतीय  औद्योगिक  विवाद  अ्रधिनियम  की  घारा  १९

 में  भी  एसा  उपबन्ध है  ।

 मेरे  संशोधन  संख्या  १६९  में  कहा  गया  है  कि  ऐसे  मामलों  में  वकीलों  को  श्रीमती  नहीं  मिलने

 चाहिए  |  इससे  पर  मामले  के  खच  का  बोझ  बहुत  बढ़  जाता  है  ।  खण्ड  १५१  के  सम्बन्ध

 में  मेरा  संशोधन  संख्या  १७०  है  ।  यदि  श्राप  के  पूर्वे  से  सम्बद्ध  किसीं  मामले  के

 बारे  मेंਂ  शब्द  नहीं  रखते  तो  यह  कर्मचारियों  के  प्रति  अन्याय  होगा  ।  विवादों के  सम्बन्ध  में  दोनों

 पक्षों  में  कोई  मे  दभाव  नहीं  होना  चाहिये  ।  औद्योगिक विवाद  अधिनियम  की  धारा  ३६(४)  कें

 अधीन  कर्मचारियों  को  जो  अधिकार  प्राप्त  है  आप  उसे  छीनना  चाहते  हैं  ।

 श्री  नादिर  भरुचा  :  मेरा  संशोधन  संख्या  ey  है  ।  मेरे  संशोधन  का  ahs  है  कि  यदि

 सरकार--किन्हीं  कारणों  के  प्राकार  पर--किसी  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  में  कोई  संशोधन  करती

 है  या  उसे  झ्र स्वीकृत  करती  है  या  उसमें  कोई  रूपभे  द  करती  है  तो  सरकार  को  इस  बात  पर  क्या  आपत्ति

 है  कि  उच्च  न्यायालय  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  सरकार  ने  उचित  किया  है  था  नहीं  ।  सरकार

 उच्चन्यायालय  को  संतुष्ट  करे  कि  सरकार  ने  ठीक  निर्णय  किया  है  ।  यदि  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  है  तो

 इस  न्यायाधिकरण का  होना  एक  मजाक  है  ।  ~

 श्री  तंगामणि  :  मेरा  संशोधन  संख्या  &€२  मैं  खण्ड  के  परन्तुक  को  निकाल  देने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं
 ।

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  से  इस  उपबन्ध  को  लिया  गया  है
 ।  उसी

 अघिनियम  की  भावना  से  इस  उपबन्ध  को  लेना  चाहिये  अन्यथा  गड़बड़ी  पेदा  होगी  ।  में  अपने

 संशोधन पर  प्रा तरह  करता  हूं  ।

 श्री  राज  इस  खण्ड  पर  संशोधनों  का  प्रस्ताव  करते  हुए  माननीय  सदस्य
 दो

 मूल

 बातों  को  ध्यान  में  रखें
 ।

 पहली  बात  यह  है  कि  इस  उद्योग  में  राष्ट्रीय  समुद्रीय  ब्रोड  नामक  एक

 संस्था  ।
 पोतों  के  स्वामियों  ate  नाविकों  के  सभी  विवाद  इसी  बोले  को  सौंपे  जायेंगे

 ।
 भारत  के

 हिरी
 किसी  न्य  उद्योग  में  ऐसी  कोई  भी  संस्था  नहीं  है  ।

 हुरी  बात  यह  हैं  कि  केवल  हमारे  देश

 के

 ही

 मल  अग्रेज़ी  में
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 के  स्वामी नहीं  हूँ  wea  देशों  के  भी  पोतों  के  स्वामी हैं  जो  हमारी  विधियों के  भ्रमित  नहीं

 war  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  कि  वे  भारत  से  हीਂ  नाविकों  की  भरती  करें  ।  ६०,००० के  लगभग

 नाविकों  में  से  केवल  Y,000  ही  हमारे  पोतों  में  हैं  ।  दोष  YY  ooo  विदेशी  gat में  हैं  ।

 इस  संस्था  का  होना  हमारे  लिये  बहुत  उपयोगी  बात  है  ।  इस  बात  को  ध्यान में  रख  कर  हमें  संशोधनों

 पर  विचार करना  चाहिये  ।

 सब  से  पहले  मैं  नाथ  पाई  के  संशोधन  संख्या  १६४ को  लूंगा  |  वह  चाहते  हैं  कि

 दाऊद  के  बाद  बेरोजगारी  या  रोजगार  की  दाँतों  शब्द  रख  दिये  जायें  ।  वह  जानते  हैं  कि  नाविक

 काम  कोई  लगातार  चलने  वाला  काम  नहीं  होता  ।  कभी  उसे  काम  पर  लगा  लिया  जाता  है

 कभी  उसे  अस्थायी  रूप  से  काम  से  हटा  दिया  जाता है
 ।

 यह
 प्र नोखे

 प्रकार  का  काम  होता  है  ।

 बेरोजगारी  की  बात  इस  खण्ड  में  न  पैदा  होती  है  न  उचित  है  ।

 अपने  संशोधन  संख्या  १६४  में  उन्होंने कहा  है  कि  राज्य  सरकार  के  नियमित  गजट  में  उसे

 प्रकाशित किया  जाये  ।  हम  उसे  केन्द्रीय  सरकार  के  गजट  में  रख  रहे  हैं  ।  नाविक  तथा

 नौवहन  भारत  सरकार  के  प्रधान  हैं  ।  उसे  केन्द्रीय  सरकार  के  गजट  में  प्रकाशित  किया  जाता है  ॥

 सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 पंचाट  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  वह  चाहते  हैं  कि  ३०  दिन
 की

 भ्र वधि
 जो

 रखी  गयी  है

 हटा  दिया  जाये  |  यह  संभव  नहीं  है  क्योंकि  समायोजन  में  कुछ  समय  लग  ही  जाता  है  प्रौढ़  हमें

 कई  बातें  करनी  पड़ती  हँ  ।  फिर  इस  उपबन्ध  तथा  प्रौद्योगिक  विवाद  झ्र धि नियम  की  समानता  की

 बात  कही  गयी  है  ।  जैसा  कि  में  ने  कल  भी  बताया  था  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  उस  विधेयक  के

 उपबन्धों  से  भिन्न  हैं  ।  औद्योगिक  विवाद  अ्रधिनियम  में  एडवोकेट  लोगों  को  न्यायालय  में  जाने  पर

 प्रतिबन्ध है  ।  दूसरे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  सर्वप्रथम पंचाट  कम  से  कम

 १२  महीने  की  अवधि  तक  लागू  रहेगा
 ।

 कौर  यदि  कोई  पक्ष  चाहेगा  तो  २  महीने तक  लागू  रहेगा  ।

 नाथ पाई ने  इस  खण्ड पर  प्रश्न  संशोधन दिये  हैं  ।  सरकारी  संशोधन  संख्या  254.0  कौर  १८६

 we  ये  दोनों  बातें  उस  में  हैं  ।  हम  यह  उपबन्ध  इसलिये  रख  रहे  हैं  कि  प्रौद्योगिक  विवाद

 तथा  इस  अ्रधिनतियम  में  कम  से  कम  रह े।

 श्री  भरूचा  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  राष्ट्रीय  समुद्रीय  ats  की

 व्यवस्था की  गयी  सब  विवाद  इसी  बोल  को  सौंपे  जायेंगे  प्रौढ़  कही  इनको  तय  करेगा  |  यदि  राष्ट्रीय

 समुद्रीय  ats  तय  नहीं  कर  पायेगा  at
 नौवहन  के  महानिदेशक  के  पास  मामले  भेजे  जायेंगे

 जो  उन्हे  तय  करेगा ।  एसे  सभी  मामलों  को  नौवहन  का  महानिदेशक  तय  करता  है

 मंदी  सरकार  किसी  पंचाट  में  कोई  संशोधन  करती  है  या  उसे  भ्र स्वीकृत  करती  है  तो  उसे

 न्यायालय  के  पास  भेजने  की  व्यवस्था  करना  न  व्य वहां यं  है  शर  न  समुचित  है  |

 इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  बात  यह  ध्यान  में  रखनी  है  कि  इस  में  विदेशी  कर्मचारी  सम्मिलित  |

 हमारे  सामन  एसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  शक्ति  है  क्रि  विदेशी  पोतों  के  स्वामी  विदेशों से  नाविक

 करन
 की  घमकी देते  हैं  ।  नाविकों  की  भरती  हमें  किसी  प्रकार-की  बाधा  नहीं

 उत्पन्न करनी  चाहिये  ।  नागिनों
 की  ्वेरोलगारी  की  पैदा  से  ती  है  कि

 सरकार
 शस

 प्रकार
 का  लेने  का  आग्रह  ।  मैं  कभी  मैंने  सभी  न  का

 संतोषजनक उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  सदस्य  श्रप्रने  संशाधन  वापस
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 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  ८६  पंक्ति  १६  के  पहचान  निम्नलिखित  रखा

 No  party  to  a  dispute  shall  be  entitled  to  be  represented  by  a

 16821  practitioner  in  any  proceeding  before  the  tribunal  except  with  the  consent
 ofthe  other  party  or  parties  to  the  proceeding  and  with  the  leave  of  the

 (24)  विवाद  से  सम्बन्धित  किसी  भी  पक्ष  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  होने  वाली

 कार्यवाही  से  सम्बन्धित  दूसरे  पक्ष  ग्रीवा  पक्षों  की  सहमति  कौर  न्यायाधिकरण  की

 अनुमति  के  यह  अधिकार  नहीं  होगा  कि  वह  किसी  विधि  व्यवसायी
 से

 पैरवी  करवाये  1.0

 पृष्ठ ८  ८६  पंक्ति  ३४  के  निम्नलिखित  रखा

 **(5A)  Save  as  otherwise  provided  in  the  award,  an  award  shall  remaih

 in  operation  for  a  period  of  one  year  from  the  date  on  which  it  becomes
 enforceable  and  shall  thereafter  continue  to  remain  in  operation  until  a  period
 of  two  months  has  elapsed  from  the  date  on  which  notice  is  given  by  any  party
 bound  by  the  award  to  the  other  party  or  parties  intimating  its  intention  to

 terminate  the

 [“(  पंचाट  में  अन्य  कोई  व्यवस्था  होने  को  छोड़  पंचाट  जिस  तिथि  को  लागू

 उस  तिथि  से  एक  वर्ष  की  विधि  तक  लागू  रहेगा  प्रौढ़  तत्परता  पंचाट  द्वारा

 बद्ध  किसी  भी  पक्ष  द्वारा  दूसरे  पक्ष  अ्रथवा  पक्षों  को  पंचाट  समाप्त  कर  देने  के

 इरादे  की  सूचना  देने  नोटिस  दिये  जाने  की  तिथि  से  दो  मास  की  wafer  तक

 लागू  रहेगा  1]

 श्री  राज

 GEG  डस  लिये इच  लिय  संशोधन  संख्या उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  ३  तथा  एक  से  ही  हैं

 १६७  को  मतदान  के  लिये  नहीं  रखा  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३,  €४,  EY,  १६३,  १६४,  १६५,  १६६,  १६८

 2EE  मतदान  के  लिये  रखे  गय  प्रौढ़  स्वीकृत  हुये  ।

 महोदय  :  set  यह  है  :

 खण्ड  RXo,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ait  बसे  ।''

 स्वीकृत  ना

 खंड  Qxo  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १५१  से  २१७  विधेयक  का  ड

 अस्बाब  ही  कया

 pyre  अंग्रेजी
 में



 UT  Fans  भ  as
 ३४१०  वा  issn  थरूर श  विधायक  १७  gays

 खण्ड  १५१  सें  २१७  विधेयक  में  जोड़  दियें  गय  l

 खंड  २१८  के  राष्ट्रीय  कल्याण  gts  के  कृत्य  )  संशोधित  किया  गया

 पृष्ठ  ११२,  पंक्ति  १४  के  पन्त  में  यह  जोड़ा

 ५  2.00  the  manner  in  which  the  proceeds  of  such  fees,  after  deduction,
 of  the  cast  of  callection,  shall  be  utilised  for  the  purpose  specified:
 in  clause

 फीस  द्वारा  उगाही  गयी  धनराशि  का  उपयोग  इकट्ठा  करने  का  खर्चे  घटाने  के

 पहचान  खण्ड  (7)  में  बताये  गये  प्रयोजनों  के  लिये  किस  प्रकार  हो  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 | ह
 खण्ड  २१८,  संबोधित  रूप  विधेयक  at  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  २१८  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  २१९  से  ३२२  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  ३२३--(भारतीय  जहाजों  के  भार  रेखा  श्रमिसमय
 वाले

 देशों

 जहाजों  पर  नियंत्रण तथा  उनका

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  4&,  पंक्ति  १  A—<clauses  (a)  and

 ate  के  स्थान  पर  «22055  (c)  200  (6).  खण्ड  (7):

 तथा  (7)"]  Req  रखें  जायें

 राज

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रश्न  यह  है  :
 ha

 खण्ड  323,  संशोधित  रूप  विधेयक  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  ३२३  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ३२४  से  ४२६  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सड
 CI

 वाले  जलपोतों  का  बन्धक  रखा

 f  ग्रेजी  में
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 संशोधन  किया  गया

 पुष्ट  १९८  खण्ड  ४२७  के  स्थान  पर  यह  रखा  जाये

 “427.  Mortgage  of  sailing  vessels.—

 (1)  Every  mortgage  of  a  sailing  vessel  or  of  any  interest

 therein  effected  after  the  date  on  which  this  part  comes

 into  force  shall  be  registered  with  the  registrar.

 (2)  Every  mortgage  of  a  sailing  vessel  or  any  interest

 therein  effected  before  the  date  on  which  this  part
 comes  into  force  shall,  if  subsisting  on  that  date,  be

 that  date.
 registered  with  the  registrar  within  three  months  of

 (3)  The  registrar  shall  enter  every  such  mortgage  in  the

 sailing  vessels  register  in  the  order  in  which  it  is

 registered  with  him.

 recorded  in (4)  If  there  are  more  mortgages  than  one

 respect  of  the  same  sailing  vessel  or  interest  therein,
 the  mortgages  shall,  notwithstanding  any  express,

 implied  or  constructive  notice,  have  priority  according
 to  the  date  on  which  each  mortgage  is  registered  with

 the  registrar  and  not  according  to  the  date  of  each

 mortgage  itself:

 Provided  that  nothing  contained  in  this  sub-section  shall

 affect  the  relative  priorities  as  they  existed,  immediate-
 ly  before  the  date  on  which  this  part  comes  into  force

 as  between  mortgages  of  the  same  vessel  or  interest

 therein  affected  before  such  date  which  are  registered
 in  accordance  with  the  provisions  of  sub-section  (2).”

 पाल  बाले  जलपोतों  का  बन्धक  रखा  जाना  —_aeme

 (१)  इस  भाग  के  लागू  होने  की  तिथि  के  पश्चात्‌  हुसना  किसी  पाल  वाले  जलपोत  अथवा

 उसके  किसी  हित  का  प्रत्येक  बन्धक  पंजीयक  के  यहां  पंजीबद्ध  कथा  जायेंगी  ।

 (२)  इस  भाग  के  लागू  होने  की  तिथि  के  पहले  gar  किसी  जलपोत  श्रथवा
 उसके  किसी

 हित का  प्रत्येक  यदि  वह  उस  समय  प्रभावी  तो  वह
 उस  तिथि  ले

 तीन  महीने  के  अन्दर  पंजीयक के  यहां  पंजीबद्ध  किया  जायेगा ।

 (3)  इस  प्रकार  के  सभी  बंधकों  जिंस  क्रम  में  उनको  पंजीबद्ध  किया

 गया  उसी  क्रम  में  जलपोत  पंजी  में  दर्ज  करेगा  |

 1४)  यदि  एक  ही  जलपोत  अथवा  उसके  हित  के  सम्बन्ध  में  एक  से  अधिक  बन्धक

 हों  तो  बन्धनों  किसी  उपलक्षित  अ्रथवा  श्रन्वयाश्रित  नोटिस  होने  के

 पंजीयक  के  यहां  उनके  पंजीबद्ध  किये  जाने  की  तिथि  के  न  कि

 प्रत्येक
 बन्धक

 की  तिथि के  प्राथमिकता  दी  जायेगी ।

 परन्तु  इस  उपधारा  के  उपबन्धों  इस  भाग  के  लागू  होने  की  तिथि के  शीघ्र  पुर्व  एक

 ही  जलपोत  श्रथवा  उसके  हित  के  इस  तिथि  से  पहले  हुये  उन  बन्धनों
 की  पारस्परिक
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 प्राथमिकताओं  पर  प्रभाव  नहीं  जो  उपधारा  (२)  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  पंजीबद्ध  किये  गये  हों  ।]

 राज

 1 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ४२७  ,  संशोधित  रूप में  विधेयक  का  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  स्

 खंड  ४२७,  संशोधित  रूप  में  fadtan  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खेंड  ४२८  से  .S ©)  विधेयक  सें  जोड़  दिये  गये  |

 खंड  vyx——(ata  के  प्राधिकृत  व्यक्तियों  के  अधिकार  ग्राही  )

 संशोधन  किया  गया  :---

 पृष्ठ  २२४,  पंक्ति  ३५  में  ‘any’  [are ]  शब्द  के
 स्थान  पर  and

 2.0

 पू

 शाब्द  रखा  जाये  ।

 राज

 ड
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 x  पी
 खण्ड  ४५४,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हसा

 खंड  ४४५४  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  राया  ।

 खंड  ४५४  से  SY9  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  तथा  विनियमों  के  बारे  सें  उपबन्ध )

 aaa  किया

 पृष्ठ  २२६  पर
 पी

 (१)  पंक्ति  ४  में
 ”

 one  yearਂ  के  स्थान  पर
 ”

 two  years

 [at  वर्ष  wee  रखे  जायें  ;  कौर

 (२)  पंक्ति  ५  में  tho  SALLY
 rupeesਂ  हजार  के  स्थान

 पर  thousand  rupees’  दस  हजार  रुपये  meq  रखे  जायें  ।”

 राज

 महोदय  प्रश्न  रह  है
 cg.
 वि  घायल  किंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 मूल  wast  में
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 qs  CY  सजा STRUT  qa  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  SYS A VEL से  ४६१  विधेयक में  जोड़  दिये गये  |

 अनुसूची

 संशोधन  feat  गया

 पष्ठ  २२८  निरसन  की  सीमाਂ  के  स्तम्भ  १  स्रन्तंगंत  :--

 पंक्ति  ६  से  १०  के  स्थान
 पर  यह  रखा  जाये

 so  far  as  it  applies  to  sea-going  ships
 fitted

 with  mechanical

 means  of  propulsion  and  to  sailing

 [  जहां  तक  यह  जहाजों  प्रिया  ऐसे  पाल  वाले  जलपोतों  पर  लागू  होता है
 जो

 मदीन
 द्वारा  संचालित  होते  हों

 राज

 गश्रच्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह

 संशोधित  रूप  विधेयक  का  at  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दी  गए

 as  १,  अधिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 पति  स०  का०  पाटिल  में  प्रस्ताव  करता हूं  कि  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित

 किया  जाये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  वस्तुत  हुआ  |

 श्री  ही  ०  Alo  मिर्ज़ा  यद्यपि  इस  विधेयक में  हमें में  एक  अवसर पर  बाध्य  होकर  विभाजन

 की
 मांग  करनी  पड़ी  परन्तु  फिर

 भी  यह  बड़े  गर्व  का  अवसर  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति
 के  पश्चात

 पहलों  बार  हमने  वाणिज्यिक  नौवहन  के  लिये  एक  इतनी  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  विधि  बनाई
 है

 ।

 नौवहन  उद्योग  में  विदेशी  पूंजी  के  लगाये  जाने  के  बारे  में  सभा  में  पर्याप्त  चर्चा  हुई  है  AIT

 इसी  के  बारे में  मेरा कुछ  मतभेद है  ।  मेरा भी  जसा  कि  सव विदित है है  हम  यह  चाहते  हैँ  कि

 हमारे  देश में  विदेशी  जहां  तक  संभव  बिल्कुल न  art  ।  ौर  १९६४७  के  नौवहन  संकल्प

 को ध्यान
 में  रखते  हमारा यह  ख्याल  था  कि

 सब  हमें  विदेशी  पूंजी  से  छुटकारा  पा  लेना
 चाहिये  ।

 लेकिन  संयुक्त
 समिति  में  बहुमत  से

 २५:७५  प्रतिशतता  रखने  का
 उपबन्ध  किया

 गया  कौर

 क़रीब  सबने  उसमें  सहमति  दी  ।  परन्तु ake  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  कुछ  लोगों  के  हित के  कारण

 दबाव  डाला  गया  कौर  ara  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनसार  बनाई  गई  व्यवस्था  में  परिवर्तन नਂ  किया

 गया  आर  श्री  रघुनाथ  सिह  के  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जिसके  अनसार  सरकार  सभा  को

 निर्देश  किये  बिना  ही  अधिसूचना  जारी  करके  इस  अ्रनपात  में  परिवर्तन  कर  सकती है  ।  इस  संशोधन

 को  स्वीकार  करके  सरकार  ने  बड़ी  भूल  की  में  grat  करता  चूंकि  माननीय  मंत्री

 इंस  पर  विचार  करेंगे  कौर
 दूसरी

 सभा  में  विचार
 के

 समय  अपनी  भूल  को  सुधार  लेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  नौवहन  मंत्री  ने  भारतीय  नाविकों  की  दशा  की  are  निर्देश  किया  ।

 यद्यपि  उन्होंने  सभा  के  इस  पक्ष  के  प्रौद्योगिक  विवाद  झ्र धि नियम  को  लागू  करने  के  बारे  में  सभी

 संशोधनों  को  नामंजूर  कर  दिया  लेकिन  मुझे  इसका  बड़ा  दुख  gar  कि  सरकार  ने  नाविकों  के

 काम  के  घंटों  पर  सीमा  लगाने  के  बारे  में  इस  क़ानून  में  व्यवस्था  करने  की  बात  भी  नहीं  मानी  है  ।

 हमारे  देश  के  नाविक  दुनियां  के  सब  से  कुशल  नाविकों  में  से  माने  जाते  हें  लेकिन  उनकी  हालत

 बड़ी  खराब  है  ्र  जिन  परिस्थितियों  में  उन्हें  काम  करना  होता  है  वे  बड़ी  कठोर  होती  हैं  ।  स

 बताना  चाहता हूं  कि  जब  हमारे  नाविक  विदेशों  में  काम  के  लिये  जाते  तो  गरीबी  के  कारण  कुछ

 इस  प्रकार  की  शरारतों  के  शिकार  हो  जाते  हें  जिनसे  हमारे  देश  की  बदनामी  होती  है  ।  हमारे  देश

 में  अब  हमारी  शीरानी  सरकार  है  कौर  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  हम  उन्हें  न्यूनतम  सुविधायें  तो  दें  :

 इसके  बारे  में  पहला  क़दम  यही  होगा  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीनਂ  उनके  काम  के  घंटों

 को  निर्धारित  किया  जाता  ॥

 अन्त  में  मे  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  हमने जो  २०  लाख टन  का  लक्ष्य  निर्धारित किया  था

 वहू  तो  बहुत  अधिक  है  प्रौढ़  उसमें  समय  लगेंगी  ।
 श्री  हमें  यही  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  द्वितीय

 ह
 योजना  काल  की  तक  Coocoo टन  का  लक्ष्य पुरा  हो  जाये  दौर हम  ७  देश  में

 नौवहन  की  पुरानी  प्रतिष्ठा  फिर  से  प्राप्त  कर  सकें  ।

 वशी  नाथ  पाई  :  हमारे  देवा  में  प्राचीन  काल  से  ही  नौवहन  की  प्रतिष्ठा  बहुत  ऊंची  रही

 सिन्ध  दुर्ग  को  शिवाजी  ने  बनवाया  ये  राज  भी  नौवहन  की  alia  पताका  का  जाज्वल्यमान

 स्तम्भ  अकबर  के  शासन  काल  में  ४०,०००  जहाजों से  देश  का  व्यापार होता  था

 aret  पोलो  शादी  विदेशी  यात्रियों  ने  भी  भारत  के  नौवहन  की  बड़ी  प्रशंसा  की  है  ।  परन्तु  यह

 बड़े  aa  का  विषय  है  कि  इस  संसद  में  जब  इस  भ्रांत  ध्यान  देने  का  कौर  एक  शक्तिशाली  वाणिज्यिक

 नौवहन  बड़ा  बनाने  का  अ्रवंसर  कराया  तो  उसका  लाभ  नहीं  उठाया  जा  सका  कौर  हमने  जो  क़ानून

 बनाया  वह  एक  लचर  क़ानून  बन  सका  है  ।

 यदि  हम  अपने  वाणिज्यिक  नौवहन  पर  दृष्टिपात  करें  तो  पता  लगता  है  कि
 इसकी  बड़ी

 git  इसमें  कुल  मिला  कर  १३७  जहाज़ हैं  तथा  द्वितीय  योजना  के  दूसरे ag  के  प्रीत  में

 कुल टन  भार  ६११,०००  टन  है  ।  यह  बहुत कम  हमें  यह  अवसर मिला  था
 कि  हम  अपने

 नौवहन  को  कुछ  सुधार  सकें  परन्तु  हमने  यह  अवसर  भी  खो  दिया  ।

 हमारा  कहना  है  कि  विदेशी  पूंजी  का  उपबन्ध  करके  भारतीय  नौवहन  के  लिये  खतरा

 मोल  ले  लिया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  २४ प्रतिशत रखने  से  विदेशियों द्वारा  पूर्ण  नियंत्रण  का

 खतरा  खड़ा  हो  THATS |  जब  श्राप  कहते  ह  कि  २५प्र  ताकत  रखने से  विदेशी  पूंजी नहीं  करायेगी

 तो  फिर  आपने  रखा  ही  क्यों  ?  इसकी  कोई  जरूरत  नहीं  थी  ।  माननीयਂ

 मंत्री
 ने  हमको  श्रीनिवासन  दिय  कि  ga  प्रतिशतता  का  दुरुपयोग  नहीं  उठाया  जायेगा

 परन्तु  उन्होंने  जो  संशोधन  स्वीकार  किया  है  उससे  इन  श्राइवासनों  का  कोई  मलय  नहीं  रह

 जाता  मेरी  समझ
 में  नहीं  ora  कि  जब  श्राप  कहते  हें  कि  मंत्रिमंडल  में  बहुत  सोच  विचार

 के  बाद  QU9¥ HT की  प्रतिशतता  रखी गई  तो  फिर  ऐसी  क्या  बात  हो  गई  जिसकी  वजह  से

 इस
 अनुपात  में  परिवहन  करने  के

 अधिकार लेने  की  जरूरत  पड़ गई  |
 हि

 मूल  wast  में



 १७  १९५८  वाणिज्य  नौवहन  fata  Pa sed

 पक्ष  बड़ा  खेद  है  कि  विधेयक  में  नाविकों  को  कोई  सुविधायें  नहीं  दी  गई  माननीय  मंत्री

 का  कहना  है  कि  यदि  पूंजी  लगाने  वालों  पर  बहुत  कठोर  नियंत्रण  लगाये  गये  तो  शायद  वे  कहीं  थौर

 से  श्रमिक  लाने  के  प्रयत्न में  लगें  ।  फिर  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  वह  नहीं  चाहते  कि  देश  में

 बेकारी बढ़  जाये  ।  यह  ठीक  हो  सकता है  लेकिन  में  पूछता  हूं  कि  हम  इस  प्रकार  भारतीय

 मज़दूरों को  आखिर  कब  तक  पीड़ित  करते  रहेंगे  ।  भारतीय  मजदूर  सबसे  कम  मजूरी दिये  जाने  पर

 ही  मिल  जाते हैं  ।  उनकी  हालत  बहुत  खराब  इस  विंमान  स्थिति  को  हमें  arr  समाप्त

 करना  होगा  ताकि  इन  नाविकों की  हालत  सुधर  सके

 स०  का०  पाटिल  :
 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सभा  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।

 म  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  समझता हुं  कि  विदेशी  पूजी  को  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  ।  मेंने

 समझा  था  कि  मे  इस  को  सभा  में  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कौर  ग़लतफ़हमी दूर  कर  चुका

 हूं  ।  आखिर  इस  प्रतिशतता  के झाघार  पर  हमारी  नौवहन  नीति  थोड़े  ही  निर्धारित  होगी  ।  जेसा

 में  सभा
 को  बता  चुका हूं  भ्रम  रिका  oie  wer  देशों  में  ag  प्रतिशतता  बहुत  अधिक

 है  लेकिन  फिर  भी  वहां  विदेशी  पूंजी  का  एक  कसा  भी  नहीं  लगा  है  ।  इसलिये  यह  सोचना  कि  क़ानून

 में  नगर  उपबन्ध  कर  दिया  तो  इसके  कुछ  नहीं  हो  कौर  क्रानूत  ही  हमारा पथ  प्रदर्शन

 करायेगा कि  हमारा  स्वदेश  प्रेम  केसा  होना  चाहिये  प्रौढ़  नौवहन  के  बारे  में  हमारी  राष्ट्रीय  नीति

 क्या  होनी  चाहिये ,  ग़लत  है  यदि  विधेयक  में  ५१:४९  की  प्रतिशतता  भी  रख दी  जाये  तो

 भी  यह  संभव  हो  सकता  है  कि  नगर  हमारा  काम  चल  जाये  तो  विदेशी  पूंजी  का  एक  रुपया  भी  इस

 उद्योग  में  नहीं  लगाया  जाये  ।  हमें  विदेशी  पूंजी  से  कोई  विशेष  प्रेम  नहीं  में  तो  कह  चुका हूं

 कि  इस  समय  हमारी  यह  wears  कठिनाई  ही  है  कौर  यह  दूर  हो  ही  जायेगी  ।  पांच  अथवा  दस

 वर्षों  में  €,  30,000  टन  का  जो  लक्ष्य  रखा  गया  है  वह  वास्तव  में  बहुत  कम  है  लेकिन  हमारा  देश

 ग़रीब  फिर  भी  हमारा  यमदूत  प्रयत्न  है  कि  हमारे  वाणिज्यिक  नौवहन  का  स्तर  अ्रधिकाधिक

 उच्च  हो  जिससे  हमारे  देश  को  प्रतिष्ठा  बढ़े  ।  इसलिये  यह  २५  प्रतिदिन  का  उपबन्ध  कोई  विशेष

 wa  नहीं  रखता  |

 wa  यह  पूछा  गया  कि  मेंने  इस  संशोधन  को  क्यों  स्वीकार  किया  |  यदि  माननीय  सदस्यਂ

 उस  स्थान  पर  होते  जिस  पर  में  हूं  तो  समझ  जाते  कि  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  की  गई  है
 ।

 हम
 अधिकार  नहीं  चाहते  थे  परन्तु  2e vy  के  नीति  संकल्प  में  भी  वही  परन्तुक  है  जो

 श्री  रघुनाथ  सिंह

 द्वारा  प्रस्तुत
 किय

 गय  परन्तुक में  है  ।
 तो  इस  संशोधन  का  विशेष  प्रभाव  पड़ने  वाला  नहीं  है

 ।

 में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  महत्वपूर्ण  उद्योग
 का  विकास  बिदेशी  पूंजी

 को  लगाये  बिना  सं  भव sata  नहीं  होगा  तो  में  बजाये  विदेशी  पूंजी  के  लगने  इस  उद्योग को  किसी

 वास्तविक  खतरे
 में

 डालन  के  यह  ज्यादा  ठीक  समझूंगा  कि  इसको
 जिस

 हालत  में  यह  इस  समय  है

 उसी  हालत  में  इसलिये  माननीय  सदस्यों  को  झपने  मन  से  इस  wa  को  दूर

 कर  देना  चाहिये  कि  संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  जाने  से  ही  विदेशी  पूंजी  को  श्रांति  कर  लिया

 जायेगा  यदि  सभा  को  सरकार  पर  विश्वास  है  तो  इसको  स्वीकार  कर  लेने  पर  कोई  अन्तर  नहीं

 पड़ता है

 जहां तक
 नाविकों

 का  प्रदान  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  के  विषय  के  इस  पहलू  को  पूर्ण

 कप से  सम्मिलित  करने  का  विचार नहीं  ari  बहुत सी  बुराइयां हें  परन्तु  इस  विधि  के

 कन्द ज़श्य  बाशिज्यिक  नौवहन  की
 नींव  डालते  समय  उनको  दूर  करने  की  गुंजाइश  नहीं  थी

 ।  इन

 सभी
 बातों  पर  हमारे

 राष्ट्रीय
 नौवहन  बोर्ड  को  विचार  करना  चाहिये  कौर  दो  तीन  वर्षों  के  अनुभव ज  ण

 मूल
 झंप्रेजी में  |

 265



 रेश  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  १७  १९५८

 उस  की  सम्भावना त्रों के  बारे  में  प्रस्ताव

 [at  स०  का०

 से  यदि  नाविकों  के  कल्याण  के  लिये  कोई  विस्तृत  विधेयक  लाया  जाना  सम्भव  होगा  तो  मुझे  बड़ी

 प्रसन्नता  होगी  पौर  सभा  उन  सब  बातों  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 इस  अ्राइवासन  को  देने  के  साथ  मे  एक  बार  फिर  माननीय सदस्यों  का  साभार  प्रकट  करता

 हू ंकि  उन्होंने  राष्ट्रीय  नौवहन  के  सम्बन्ध  में  इतना  उत्साह  दिखाया
 ।

 मेरा  विश्वास है  कि  प्रारम्भ

 अच्छा  हो  जान  से  हमारा  राष्ट्रीय  नौवहन  सफलता  प्राप्त  ड्  बढ़ता  रहेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह  है  cma

 संबोधित  रूप  पारित  किया  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  उसकी  सम्भावनाओं  के

 बारे  में  प्रस्ताव

 श्रम  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्रो  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  उसकी  संभावना ्र ों  के  बारे  में  योजना

 के  ज्ञापन  जो  ८
 ge  LG  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 विचार किया  जाये  1”

 पिछले  साल  इन्हीं  दिनों  मैंने  उस  समय  की  झ्राथिक  स्थिति  की  पृष्ठ  भूमि  में  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  रखा  उस  समय  हमारी  व्यवस्था  पर  काफी

 संकट  था
 ।  लेकिन उस  समय  हम  पूरी  तौर  से  यह  अनुमान  नहीं  लगा  पाये  थे  कि  विभिन्न

 परिवर्तनों  का  योजना  पर  कितना  कौर  कहां  तक  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  बीच  योजना  आयोग  इन

 समस्याओं पर  काफ़ी  बारीकी  से  करता  रहा  है  ।  वह  प्राणी  स्थिति  are  योजना  की  प्रगति

 तथा  उसकी  संस्थानों  का  काफी  गहराई  से  भ्रध्ययन  करता  रहा  है  ।  उस  समय  तो  हम  कुछ

 योजनाओं  की  लागत  में  होने  वाले  परिवर्तनों  के  कुछ  प्राक्कलनों  के  सम्बन्ध  में  सीटें  इतना  ही  कह  पाये

 थे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  पर  होने  वाले  व्यय  में  तो  शायद  कमी  न  करनी  पड़े  ;  हां  हो  सकता

 है  कि  उसके  सभी  लक्ष्यों  को  शायद  पुरा  न  किया  जा  सके  ।  लेकिन  मैंने  उस  समय  भी  यही  कहा  था

 कि  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  की  भी  कुछ  ad  जिन्हें  पुरा  करना  पड़ेगा  |

 बाद  जब  हमने  इस  मामले  पर  गौर  करना  शुरू  किया  भुगतान  शेष  के  बढ़ते  हुये  उत्तर

 को  तो  हमारा  ध्यान  खास  कर  विदेशी  मुद्रा  की  उन  बड़ी-बड़ी  श्रदायगियों  की  arc  ही

 रहा  जिनके  हम  वचन  दे  चुके  थे  ।  ये  तथ्य  १९५६  के  yea  में  ही  विद्वेष  तौर  पर  उमर  कर  हमारे

 सामने  जाये
 ।

 हम  परिस्थिति  का  गहराई  से  श्रष्ययन  करते  रहे  श्र  साथ  ही  संकट  से  बचने  के  कुछ

 उपाय  भी  करते  रहे  ।

 इसी  साल  मई  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  सारी  परिस्थिति  का  लेखाजोखा  किया  कौर  उसी

 के  परिणामस्वरूप  सभा-पटल  पर  योजना  का  मूल्यांकन  कौर  उसकी  सम्भावनायेंਂ  शीर्षक आक-णगण
 णा



 १७  REXS  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  रे  १७

 उस  की  सम्भावनाओं के  बारे  में  प्रस्ताव

 एक  दस्तावेज़ रखा  गया  था  ।  उसके  बाद  से  अब  तक  जो  भी  परिवर्तन हुये  हैं  उनको  एक  दुसरे

 दस्तावेज़  में  बताया  गया  है  धौर  वह  संसद्‌  सदस्यों  में  परिचालित  भी  किया गया  है

 जिंस  समय  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  की  गई  उस  समय  सब  से  अधिक  जोर  उसके

 इसी  पहलू  पर  दिया  गया  था  कि  योजना  में  लचकीलापन  रहना  घटा-बढ़ी  की  गुंजाइश  रहनी

 खास  तौर  से  इसलिये  कि  योजना  दसवें  लक्ष्यों  को  काफी  बढ़ा  दिया  गया  था  alt  वह  प्रथम

 योजना  के  मुकाबले  कहीं  बड़ी  योजना  होने  जा  रही  थी  ।

 यह  द्वितीय  योजना  हमारी  कुछ  घारणाश्रों  पर  ही  प्रसारित  थी  ।  उस  समय  हम  व्यवस्था

 के  विकास  के  बारे  में  जितना  भी  सोच-समझ  कौर  उसके  सम्बन्ध  उसमें  होने  वाले  परिवर्तनों

 के  सम्बन्ध  में  जितना  भी  कुछ  भ्  लगा  सके  या  गणनायें  कर  उन  से  ही  हमारी  कई

 शायें  बनी  थीं  ।  लेकिन  बाद  में  प्रथ-व्यवस्था  में  कुछ  दूसरे  ही  ढंग  के  परिवर्तन  हुये  ।  इन  दूसरे  ही  ढंग

 के  परिवर्तनों  में  विदेशी  मुद्रा  की  समस्या  ने  काफी  बड़ा  हाथ  बटाया  ।  सभी  मामलों  में  प्ननिद्चितता

 झा  गई  |  उपकरणों  के  विदेशी  सहायता  क्षे  पौर  यहां  तक  कि  भ्रम-व्यवस्था

 की  बुनियादी  चीजों  के  बारे  में  भी  श्रनिद्चित  दिशायें  पैदा  हो  गई  ।  तानाशाही  देशों  की  बर्थ-व्यवस्था

 में  भी  इस  बात  का  बिल्कुल  ही  निश्चय  नहीं  रहता  कि  उनकी  योजना  में  जो  विभिन्न  लक्ष्य  निर्धारित

 हों  वह  पुरे  ही  हो  जायेंगे  ।  फिर  लोकतांत्रिक  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  के  बारे  में  तो  ate  भी  पूरे  निश्चय

 के  साथ  पहले  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  क्योंकि  वह  सारी  अ्रथे-व्यवस्था स्वतंत्र  बाज़ार  पर  ही

 निर्भर  रहती  झाम  जनता  की  अपनी  पसन्द  पर  निर्भर  करती  है  ।  इतना ही  देश  की

 रूनी  हालत  के  उस  पर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थिति  विषव  के  बाज़ार के  उतार-चढ़ावों

 का  भी  काफ़ी  बड़ा  पड़ता  रहता  है  ।  लोकतांत्रिक  सरथ-व्यवस्था वाले  देशों  में  यह

 जरूरी  रहता  है  कि  समय-समय  पर  योजना  का  मूल्यांकन  होता  रहे  ।  हमने  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 का  इसी  प्रकार  मूल्यांकन  किया  झौर  उसके  बाद  ही  हमें  योजना  के  श्राकार  में  लगभग  २००

 करोड़  रुपयों की  वुद्धि  करनी  पड़ी  थी  sa  समय  विकास  की  गति  कुछ  मन्द  पड़  गई  इसीलिये

 योजना  के  आकार  में  वृद्धि  करके  रोज़गार  जुटाने  की  गुंजाइश  बढ़ाना  जरूरी  समझा  गया
 AT  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  यह  हाल  है  कि  इस  अवस्था  पर  उसमें  काफी  बड़ी
 कटौती

 करनी पड़  रही  है  ।  उसमें  जो  भी  परिवर्तन  किये  ना  रहे  उन  सबको  सभा  में  रखना  हमारा  कर्तव्य

 हमारा  दायित्व भी  ।  चूंकि  कटौती  की  जा  रही  इसलिये  यह  प्रौढ़  भी  जरूरी  हो  जाता है  |

 कुछ  संसद्‌  सदस्य  पूछ  सकते  हैं  कि  आखिर  यह  कटौती  की  जा  रही  है  ?
 कया  यह  कटौती कुछ

 ऐसी  परिस्थितियों  के  कारण  करनी  पड़  रही  है  जिन  पर  हमारा  कोई  बस  नहीं  चलता  या  जिन्हें  हम

 पहले  से  नहीं  समझ  पाये  ?  क्या  इसकी  जिम्मेदारी  थोजना  आयोग  ate  सरकारों  पर  है
 ?

 पूछा

 ला  सकता  है  कि  क्या  हमारी  वे  घारणायें  या  गणनायें  ग़लत  थीं  जिन  पर  हमने  योजना  की  नींव  रखी

 थी ?  क्या  हम  कोई  धौर  सही  योजना  नहीं  बना  सकते  थे  ?

 झाम  तौर  पर  मूल्यांकनों  के  समय  मूल  दृष्टिकोण  का  नहीं  उठाया  जाता
 ।

 फिर  भी

 संसद्‌  चाहे  तो  इस  अवस्था  पर  भी  योजना  के  मूल  दृष्टिकोण  के  बारे  में  प्रदान  उठा  सकती  है  ate

 उस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकती  है  ।

 हमें  दोबारा यह  मूल्यांकन  कयों  करना  इसका  पहला  संकेत  वो  हमें  इस  बात  से
 मिला

 था  कि  हमारा  विदेशी  मुद्रा  का  कोष  तेजी  से  चुकता  जा  रहा  था  ।  योजना  बनाते  समय  अनुमान

 गाना
 बहू  लगाया  यया  था  कि  योजना  के  पांच  वर्षों  में  भुगतान  दोष  में  लगभग  १,१००  करोड़  रुपयों  की

 मूत  sist
 में



 BES  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  १७  १९५८

 उस  की  सम्भावनाओं के  बारे  में  प्रस्ताव

 कमी  पड़ेगी  ।  लेकिन  दरअसल  हुमा  यह  कि  पहले  ही  साल  के  चालू  लेखे  में  ३८७  करोड़

 रुपयों  की  कमी  पड़  दूसरे  साल  तो  वह  ४११  करोड़  रुपये  हो  गई  |  इस  प्रकार  योजना  के

 पहलें  दो  साल  में  कुल  मिला  कर  CTE  करोड़  रुपयों  की  कमी  पड़  गई  ।  भुगतान शेष  की  स्थिति

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  चरण  से  ही  बिगड़नी  शुरू  हो  गई  थी  ।  इसी  वजह  से  wa  पूरी

 योजना  के  काल  में  कुल  मिला  कर  पहले  %  अनुमान  से  कहीं  कमी  पड़ेगी  ।  बिलकुल  ठीक

 कहना  तो  कठिन  लेकिन  भ्रन्दाज  यह  है  कि  जब  पहले  के  अनुमान  से
 ७०

 प्रतिशत  अधिक  कमी

 रहेगी  ।

 इसका  स्वाभाविक  परिणाम  यह् टी  eat  fe  हमारे  विदेशी  मुद्रा  फे  कोष  में  कमी  होती

 चली  गई  |  प्रथम  वर्ष  में  कुल  कमी  २१  करोड़  रुपयों  के  बराबर हो  प्रयास  यह  कमी  औसतन

 १८  २  करोड़  रुपये  प्रति  मास  होती  रही  |  दूसरे  वर्ष  इसकी  गति  कौर  भी  बढ़  |  दूसरे वर्ष  में

 २१७  करोड़  रुपये  प्रति  मास  के  हिसाब  से  कमी  जो  कुल  मिला  कर  २६०  करोड़ रुपये  हो

 गई  |  इस  चालू वर्ष  के  पहले  पांच  महीनों  में  ही
 ८०

 करोड़  रुपये  की  श्र  भी  कमी  हो  गई

 यानी  इन  पांच  महीनों  में  प्रति  माह  १४५  से  १६  करोड़  रुपये  तक  की  कमी  होती  गृह  इस  प्रकार

 अब  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  के  कोष  में  कुल  १८७  करोड़  रुपये  रह  गये  हैं  ।  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 निधि के  ऋण  में  से  €  ५  करोड़  रुपये  खड़े  करने  के  बाद  भी  ars  स्थिति  यही  है  ।

 योजना  पर  विचार  करते  हमें  देश  में  मूल्यों  के  स्तर  का  भी  ध्यान  रखना  पड़ता  है
 1

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  area  होने  के  समय  थोक  चीजों  का  मूल्य  स्तर  लगभग  ११३

 प्रथम  योजना  के  अन्त  में  वहू  १००  ही  रह  गया  था  ।  लेकिन  द्वितीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  क

 तक  ही  वह  2oy  ६  तक  पहुंच  गया  ।  १६५६-५७  की  PERV  में  मूल्य  स्तर

 ग्रौसतन  ३  प्रतिशत  अधिक  ही  रहा  ।  १६५८  वह  See  तक  पहुंच  गया  था  ।  इस

 द्वितीय  योजना  दे  इस  इतने  काल  में  ही  मूल्य  स्तर  में  १६  प्रतिशत वृद्धि  हो  गई  है  ।  फरवरी

 १६५८
 से  १९५८  तक  के  काल  में  मूल्य  स्तर  लगातार  ऊंचा  ही  उठता  रहा  उसमें  १०

 दत  वृद्धि हुई  है  ।  योजना  के  इन  को  वर्षों  खाद्य  वस्तु ग्न ों  के  मूल्यों  में  लगभग  २४५

 fire  eat  माल  के  मूल्यों  में  ७२  श्रद्धनिमित  वस्तुओं  के  मूल्यों में  लगभग  र

 प्रतिद्यात  और  निमित  बस्तियों  के  मूल्यों  में  लगभग  ६'  २  प्रतिशत वृद्धि  हो  गई  है  ।  इस  काल  में

 उपभोक्ताओं के  लिये  मूल्यों  का  देशनांक  १४  प्रतिष्ठित  ऊंचा  उठा है  ।  मूल्य स्तर धौर  भुगतान  दोष

 की  स्थिति  ag  दोनों  एक  दुसरे  पर  पराश्रित  रहते  मूल्यों  के  उतार-चढ़ावों में  घन  की  सुलझाना

 श्र  उत्पादन  फे  स्तर  का  ही  मुख्य  हाथ  रहता  वह  इन  पर  ही  आश्रित  रहते  हैं  ।

 अब  देखिये  कि  इन  दो  वर्षों  में  उत्पादन  का  कया  हाल  रहा  है  ।  द्वितीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष

 में  कुलीय  उत्पादन  का  प्रथम  योजना  के  प्रथम  वर्ष  की  तुलना  ६  १  प्रतिघात ऊपर  उठा

 द्वितीय  वर्ष  में  पिछले  at  की  gers  ७  ८
 प्रतिशत  मिर  गया  |  इस  सम्बन्ध  में  aaa  प्रतीक

 ध्यान  देने  योग्य  बात  यह  है  कि  जहां  PEK E—Yv  में  खाह्माझ्नों  का  उत्पादन  ६८८  लाख  टन

 वहां  PeX9-Xs F ag में  वह  ६२१  लाख  टन  ही  रह  गया  ।  उसमें  €'  ७  प्रतिशत  कमी हो  गई  |

 औद्योगिक  उत्पादन  की  बृद्धि  की  गति  भी  मन्द  पड़  गई
 ।

 में  औद्योगिक  उत्पादन

 में
 ८  *

 ६
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 लेकिन  2eYo-ya WF IaR Hag में  उसमें  केवल  १*  ५  प्रतिदिन वृद्धि  ही  हुई

 इसका  कारण  शायद  यह  था  कि  सूती  कपड़ा  उद्योग  पौर  हल्के  इंजी  निर्धारित  उद्योगों  को  इस  काल  में
 बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  ये  कठिनाइयां कई  प्रकार  की  थीं  ।

 कुछ  के  उत्पादन विविन

 मूल  प्रेमी  में



 ३४१६ १७  réys  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा

 खस  की  सम्भावनाओं के  बारे  में  प्रस्ताव

 में  तो  गिरावट  इसलिये  orf  कि  उनके  लिये  श्रावस्ती  आयातों  में  काफ़ी  कटौती  कर  दी  गई

 और  धन्य  उद्योगों  में  यिरावठ  ब  ar  कारण  यह  था  कि  उनकी  मांग  उतनी  नहीं  रही  थी  ।

 द्वितीय  योजना  के  मूल्यांकन  से  सम्बन्धित  जो  दस्तावेज़  माननीय  सदस्यों  को  दिया  मया

 उसमें बहुत  सारे  आंकड़े  सूचनायें मौजूद  मैं  सभा  को  संक्षिप्त  में  यह  बताता  हूं  कि  उसमें

 aa  परिवर्तन  किये  गये  हैं  att  उस  सम्बन्ध  में  श्री  कया  प्रस्ताव  रखे  जा  I

 इस  योजना  के  मूल्यांकन  का  प्रदान  संसद्‌  में  करीब  पिछले  साल  भर  से  उठ  रहा  था  ।  लागत

 के  प्राक्कलनों  में  वृद्धि  होने  प्रौर  बाह्म  संसाधनों  के  मामले  में  कठिनाई  महसूस  होने  के  यह

 जश्न  बार-बार  उठाया  जा  रहा  था  ।  उस  समय  तक  बह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  गई  थी  कि  योजना

 के  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  के  लिये  हमें  ४,८००  करोड़  रुपयों  की  उसकी  सीमा  को  काफ़ी  तक

 बढ़ाना  पड़ेगा  ।  यह  निर्णय  पहले  ही  किया  जा  चुका  था  कि  योजना  के  वित्तीय  व्यय  में  कोई

 af  नहीं  की  जायेगी  ।  विकास  की  सभी  मदों  पर  परिवर्तनों  का  एक  सा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  था

 शर  चूंकि  सभी  क्षेत्रों  में  समान  रूप  से  योजना  की  प्रगति  नहीं  हुई  इसलिये  यह  भी  श्रावश्यक

 हो  मया  था  कि  कुछ  श्रत्यावस्यक  कार्यक्रमों  के  लिये  कुछ  शभ्रतिरिक्त  व्यवस्था भी  की  जाय  गन्नौर

 उसके  लिये  फिर  से  बंटवारा  किया  जाय  ।  उद्योगों  ai  खनिजों  के  लिये  करीब  २००  करोड़  रुपये

 की  अ्रतिरिक्त  राशि  देना  जरूरी  हो  गया  ।  इसलिये  wea  मदों  वे  मामलों  में  कुछ  न  कुछ  कटोती

 करना  भी  श्रावक  था  ।  हम  चाहते  यह  थे  कि  कृषि  ate  सामु  रितिक  गांवों  के  अवार  छोटे

 Gat  के  उद्योगों  are  परिवहन  तथा  संचार  की  मदों  में  कोई  भी  कटौती  न  की  जाय  ।

 सिंचाई  ate  विद्युत  तथा  सामाजिक  सेवाशर्तों  की  मदों  के  लिये  किये  गय  राशि  के  बंटवारे  में  कुछ

 कटौती  करना  जरूरी  हो  गया  ।  विभिन्न  मदों  के  सम्बन्ध  में  किया  जाने  वाला  राशि  का  यह  पुनः

 बंटवारा  इसी  आधार  पर  किया  गया  कि  योजना  की  लागत  ४,८००  करोड़  पय  की  ही  रहे

 साथ  योजना  के  लक्ष्यों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  श्रावक  संसाधनों  की  स्थिति  कौर  उनकी

 सम्भावनाओं  का  भी  प्रतीक  गहराई  से  पुनरीक्षण  किया  गया  ।  योजना  के  पहले  तीन  साल  के  लिये

 अनुमित  व्यय  २,४५६  करोड़  पय  रखा  गया  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  कुल  ४,८००  करोड़

 रुपयों  की  इस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिये  प्रभी  २,३४४  करोड़  रुपये  र  अर्थात  wat  कुल

 राशि  का  ४८
 '

 ५  प्रतिशत  ate  चाहिये  ।

 योजना  &  इन  तीन  वर्षों  में  योजना  के  लिये  सरकारी  कोष  से  १,१०१  करोड़  बाहरी

 देशों  की  सहायता  के  रूप में  ४३८  करोड़  रुपये  कौर  घाटे  की  झ्र-व्यवस्था  से  €  १७  करोड़  रुपये

 इस  अनुभव  कैटरीना  पर  झर  adara  परिस्थिति की  प्रवृत्तियों  को  देखते  ये  इस  योजना

 के  आखिरी  दो  वर्षों  के  लिये  सुलभ  हो  सकने वाले  संसाधनों  का  मूल्यांकन  भी  किया  गया  ।  पहले

 प्राक्कलनਂ के  अनुसार  इसके  लिये  १,८०४  करोड़  रुपये  चाहिये  थे  ।  लेकिन  इसका  मतलब  यह  होता

 कि  पांच  वर्षों  में  योजना  पर  कुल  मिला  कर  ४,२६०  करोड़  पये  ही  व्यय  यदि
 योजना

 को

 इतना  ही  सीमित  कर  दिया  तो  उससे  बड़े  गम्भीर  परिणाम  निकलेंगे  ।  उस  दशा  में  हमें  कई

 उन  योजनाओं  का  काम  बन्द  कर  देना  जो  शुरू भी  की  जा  चुकी  इससे
 तो

 पूरी  योजना का

 ढांचा  ही  लड़खड़ा जाता  |  इससे  उत्पादन  की  प्रगति  रोजगार  की  सम्भाव नाश् ों  पर  भी  बुरा

 पड़ता  |

 इसीलिये  कुछ  ae  भी  संसाघन  उपलब्ध  करने  की  सम्मावनाद्ों  पर  फिर  से  विचार  किया

 गया  ।  उसका  नतीजा  यह  निकला  कि  यदि  हम  जी-तोड़  कोशिश  करें
 तो

 श्रांत  रिक  संसाधनों  से  योजना



 RBRo  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के  मूल्यांकन  तथा  १७  ges

 उस  की  सम्भावनाओं के  बारे  में  प्रस्ताव

 के  आखिरी दो  साल  के  लिये  २४०  करोड़  रुपयों  की  अतिरिक्त  राशि  प्रौढ़  मिल  सकती  है  शौर  इस

 ददा  में  पूरी  योजना  ४,५००  करोड़  रुपयों  की  हो  जायेगी  ।

 २४०  करोड़  रुपयों  की  यह  भ्र ति रिक्त  १००  करोड़  रुपयों  के  अतिरिक्त  ६०

 करोड़  पों  के  ऋणों  प्रौढ़  अल्प  बचत  योजनाकारों  ८  ०
 करोड़  रुपयों  की  मितव्ययता तथा  बकाया

 करों  की  वसूली  से  प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 अब  स्थिति  यह  मालूम  पड़ती  है  कि  ४,५००  करोड़  क्यों  की  इस  योजना  के  लिये  ५०

 दत  राजकोष  २३  प्रतिष्ठित  बाहरी  देशों  की  सहायता  से  र  २६  प्रतिशत  घाट  की  शरणं-व्यवस्था

 से  प्राप्त  सकेंगे  ।  माननीय  सदस्यों  के  पास जो  दस्तावेज़  भेजा  गया  है  उस  में  ४,५००  करोड़

 रुपयों  आधार
 पर  ही  राशि  का  बंटवारा  किया  गया  है  ।  इस  पुनरीक्षित योजना  में  कई  मदों

 की  मूल  स्थिति म  काफी  परिवर्तन  किया गया  है  ।  मूल  योजना  के  इस  बंटवारे  में  उद्योगों

 अर  खनिजों  को  १००  करोड़  रुपये  और  अधिक  दिये  गये  हैं  ।  इनके  लिये  किये  गये  बंटवार ेमें  ३"  १

 प्रतिशत वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  अन्य  मदों  में  कुल  मिला  कर
 ४००

 करोड़  क्यों  की  कमी  की  गई  है
 +

 यह  कमी  &
 *

 ७  प्रतिशत  होती  है  ।  नें  बंटवारे  के  और  खनिजोंਂ  की  मद  की  राशि

 को  १४  ५  प्रतिशत  से  १७.  ५  ahead  ate  परिवहन  तथा  संचार  की  मद  की  राशि को  २८  '

 प्रतिश्त से  २६८५८  sheer कर  दिया  गया  है  ।  इनके  मुकाबले
 सेवाओंਂ  की  मद

 की  राशि  को  १६  ७  प्रतिश्त  से  घटा  कर  १८  प्रतिशत  कर  दिया  गया है  ;  तथा  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगोंਂ  की  मद  की  राठ  को  भी
 ४  २  प्रतिशत  से  ३

 '
 ६  प्रति  शत  कर  दिया  गया  है  ।

 इन  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  योजना  के  ढांचे  में  कोई  बड़ा  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।  यदि

 योजना का  व्यय  ४,५००  करोड़  रुपये  ही  रखा  तो  उस  दशा  में  भी  योजना  के  इन  दो  आखिरी

 साल  में  व्यय  का  स्तर  पहले  तीन  साल  की  तुलना  काफ़ी ऊंचा  रहेगा  ।  राज्यों  के  बारे  में
 तो

 यह

 बात
 प्रौर  भी

 सही  है
 ।

 पहले  तीन  साल  में  योजना  का  प्रीत  व्यय  ३४४  करोड़  रुपये  लेकिन

 श्री  मूल्यांकित  योजना  के  दो  साल  में  वार्षिक  व्यय  का  रोस  Kos  करोड़  रुपये  रखा  गया

 केन्द्र  प्र  राज्यों  के  बीच  किये  गये  बंटवारे  में  बहुत  ही  थोड़ा  परिवर्तन
 ।  मूलतः

 केन्द्र को  ५३  ३  प्रतिशत प्रौर  राज्यों को  ४६
 *

 ७  प्रतिशत  राशि  देनें  की  व्यवस्था  दौर

 केन्द्र  को  ५४*४  भर  राज्यों  को  vy  ६  प्रतिशत  राशि  मिलेगी  |

 ये  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  पिछली  बैठक  में  रखे  गये  थे  ।  परिषद्‌ ने  निर्णय
 कि

 योजना
 की

 सीमा  ४,८००  करोड़  रुपये  की  पौर  पुरी  योजना  के  दो  भाग  कर  दिये  जायें ।

 योजना  के  भाग  su?  पर  कुल  व्यय  Cj Yoo  करोड़  रुपयों  का  हो  कौर  उसने  उत्पादन  बढ़ानें

 वाली  अत्यावश्यक  परियोजनाओं  att  वे  योजनायें  रखी  जायें  जिन  पर  काफी

 काम  हो  चुका है  ।
 योजना

 के
 भाग

 का  कुल  व्यय  ३००  करोड़  पये  रखा  जाये
 शर

 उसमें
 दोष  सभी  योजनायें  को  सम्मिलित  किया  कौर  जसे-जेसे  तथा  जितने  संसाधन  उपलब्ध  होते

 हम  भाग
 की

 उतनी  ही  परियोजनायें  हाथ  में  लेते  जायें  ।

 हमने  मई  के  बाद
 इस

 सिलसिले  में  जो
 भी

 कार्यवाही
 की

 है  उसका  ब्योरा  माननीय  सदस्यों
 को

 दिये  गये
 दस्तावेज़

 में  केन्द्रीय  मंत्रालयों  ate  राज्य  सरकारों से  श्रतुरोध किया  गया  है  कि

 वे
 नयी  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  में  ,

 योजना
 आयोग  से  पूछे  कोई  वचन  न  इस  मूल्यांकन

 से  चालू  वर्ष  की  योजनाओं पर  कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  साथ  योजना  आयोग  नें  अगले



 १७  १९५८  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  उस  ३४२१
 '

 की  aaa के  बारे  में  प्रस्ताव

 दो  वर्षों  के  संसाधनों में  पड़ने  वाली  २००  करोड़  रुपयों  की  कमी  को  कम  से  कम  करने  की  कोशिश

 पर  सब  से  ज्यादा  जोर  दिया  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  दिये  गये  दस्तावेज  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  हाल  में  योजना  अयोग

 कौर  केन्द्रीय  मंत्रालयों के  बीच
 जो  चचयिं हुई  थीं  ;  उनमें  अतिरिक्त  राशियों  की  व्यवस्था  करने

 की

 श्रावदयकता  पर  काफी  जोर  दिया  गया  था  ।  लगभग  gKo  करोड़  रुपयों  के  अतिरिक्त  व्यय  की

 मांग की  गई  है  ।  योजना  आयोग  अपनी
 इसी  राय  पर  जमा  न  है  कि  योजना  के  भाग

 क
 पर

 होन  वाले  व्यय  की  सीमा  तब  तक  V,Yoo  करोड़  रुपये ही  रखी  जाये जब  तक  कि  केन्द्र पौर  राज्य

 सरकारों को  अन्य  अतिरिक्त  संसाधन  सुलभ  नहीं  होते  ।

 फिर
 योजना

 आयोग  के  सामने  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  कौर  से  जो

 अत्यावश्यक  मांगें  रखी  गई  थीं  प्रौर  जो  देश  के  भविष्य  के  लिये  काफी  महत्व  रखती  उनको  देखते

 योजना  आयोग  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  गत  मई  के  दस्तावेज  में  जितना  प्रयास  करने  के  लिये

 कहा  गया  श्री  उससे  कहीं  प्रयास  करना  जरूरी  हो  गया  है  |  उस  दस्तावेज  में  २४०  करोड़

 रुपयों  कीਂ  कमीਂ  को  पूरा  करने  के  लिये  कहा  गया  लेकिन  ae  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  ३०० से

 ३५०  करोड़  रुपयों  की  कमी  को  पुरा  किया  जाये  ।  राज्यों  को  इसमें  से  लगभग  १४०  करोड़  रुपयों  की

 कमी  पुरी  करन  के  लिये  कहा  गया  है  ।  इस  समय  योजना  आयोग  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों प्रौढ़  वित्त

 मंत्रियो ंसे  परामर्श  कर  रहा  है  ।  इन  परामर्शों  के  जो  परिणाम  वे  नवम्बर  में  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  के  सामने  पेश  किये  जायेंगे  ।

 मूल्यांकन का  सारांश  यही  है
 ।

 रब  मैं  सभा  को  बताता  हूं  कि  इस  बीच  में  योजना  ने  कया  प्रगति

 की  उस  पर  कितना व्यय  हुमा है  प्र  शेष  दो  ay  की  संभावनायें कया  हैं

 सबसे  पहले  कृषि  को  लीजिये  ।  तीन  वर्ष  के  तथा  सामुदायिक  विकासਂ  के  लिये

 Ve  प्रतिशत  व्यय  की  व्यवस्था  की  गई  रोक  PEXE— ER  के  लिये  निर्धारित  व्यय  के  पूरी  गीत

 व्यय  के  मूल  लक्ष्य  का  Lo  प्रतिदिन  होगा  |

 सिंचाई  की  छोटी-मोटी  परियोजनाओं की  मद  में  तीन  वर्ष  के  लिये  ६६  प्रतिशत  ait  पुरे

 योजना-काल  के  लिये  १४०  क्रय-विक्रय  ate  सहयोग की  मद  में  ३८  प्रतिशत

 कभी  कौर  ६८  प्रतिशत बाद
 पर

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  तथा  सामुदायिक  विकास  की  मद  में  ४३

 प्रतिशत तीन  वर्ष  के  लिये  शर  ८४५  प्रतिशत  पुरे  योजना  काल  के  लिये  रखा  गया  है  ।  छोटी-मोटी

 सिंचाई  परियोजनाओं के  इसके  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  ak  सामुदायिक

 की  मद  में  भी  ५५  करोड़  रुपयों  की  प्रौढ़  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 कुल  उत्पादन
 की

 सम्भावित  क्षमता  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  १३  लाख  द्वितीय  वर्ष  में  २३

 लाख  टन  कौर  इस  तृतीय  वर्ष में  ३०  लाख टन  है  ।  तीनों  वर्षों  की  कुल  सम्भावित  उत्पादन  क्षमता

 ६६  लाख टन  है  ।  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  का  मूल  लक्ष्य  १००  लाख  टन  जिसे  अब  १५५  लाख  टन

 कर  दिया गया  है
 ।  इसलिये  पहले  तीन  वर्ष  में  योजना  के  समूचे  लक्ष्य  का  ४३  प्रतिशत  पुरा  कर  लिया

 जायेगा ।  झ्राद्या  यह  है  कि  द्वितीय  योजना  के  काल  की  समाप्ति  तक  ania  उत्पादन  का  समूचा

 पुनरीक्षित  लक्ष्य पूरा  कर  लिया
 जायेगा  ।'

 सामुदायिक  विकास  ate  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के  मामले  में  पुनरीक्षण  किया गया  है  प्रौढ़

 उसके  कार्यक्रम की  अवधि  कई  वर्ष  बढ़ा
 दी

 गई  है
 ।

 प्र  स्थिति  यह  है  कि  पहले  तीन  वर्ष  के  काल  में

 लगभग  V2.8  प्रतिशत  ate  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  ६५  प्रतिदिन  व्यय  किया  जायेगा  |



 RVR  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  १७  १९४५८

 उस  की  सम्भावनाश्रों के  बारे  में  प्रस्ताव

 कुकी  कौर  सामदायिक  विकास के  लिये  ५०८  करोड़  की  जगह  ५१०  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था

 की  मई  है  ।  इस  काल  कै  कृषि  उत्पादन  संबंधी  कार्यक्रमों  के  लिये  दी  जाने  वाली  राशि  भी  बढ़ाने

 की  बात  सोची  जा  रही  है  ।  उसे  १७०  करोड़  से  २१०  करोड़  रुपये  किया  जायेगा  ।  इसमें इस  बात  का

 ध्यान  रखा  गया  है  कि  भ्र गले  दो  वर्षों  में  पहले  तीन  वर्षों  की  wert  अघिक  निधियों की  श्रावद्यकता

 पड़ेगी  झ्र  इसीलिये  जिन  स्थानों  में  जलाशय  बन  चक  वहां  सहायक  नहरों  के  निर्माण  का  काम  पुरा

 करने  कौर  छोटी  सिचाई  की  परियोजना ग्र ों  के  विस्तार  के  लिये  २६  करोड़  रुपयों की  अतिरिक्त

 व्यवस्था की  गई  है  ।

 योजना  आयोग इस  बात  पर  तुला  gars  जनता  का  पूरा  सहयोग  प्राप्त  होने  पर  कृषि

 उत्पादन के  कार्यक्रम  को  वित्तीय  संसाधनों की  कोई  कमी  न  पड़  सके  ।

 सिंचाई  ak  विद्युत  के  लिये  मल  विनियोजन  &23  करोड़  रुपये  का  रखा  गया  था  ।  पहले  तीन

 वर्षो ंमें  ४७९  करोड़  अर्थात  ५२  प्रतिशत  व्यय  हो  चुकेगा  ।  wa  पांच  वर्षों  के  लिये  पूरी  गीत

 प्राक्कलन ८२०  करोड़  यानी  बंटवारे की  मल  राशि  का  €०  प्रतिशत  रखा  गया  है  ।  सिचाई

 के क्षेत्र  का  लक्ष्य  मलत  १२०  लाख  एकड़  प्रकाशित गया  था  ।  इन  तीन वर्षों के  व्यथ

 कौर  योजनाकारों तथा  प्रस्तावों को  देखते  कहा  जा  है  कि  उसका  ३२  प्रतिशत  पूरा  fear

 जा  चूका  है  श्र  योजना  काल  के  पन्त  तक  ८७  प्रतिशत  लक्ष्य  पुरा  किया  जा  सकेगा  ।

 के  इन  तीन  वर्षों  के  काल  ३५०  लाख  किलोवाट  विद्युत  उत्पादन के  समूचे

 लक्ष्य का  २६  प्रतिशत पुरा  हो  बौर  योजना-काल  के  wed  तक  उसका  ८२  प्रतिशत  पूरा  हो

 जायेगा  |  सिंचाई  के  लिये  निर्धारित  मूल  लक्ष्य में  कमी  इसलिये की  गई  है  कि  हमें  पर्याप्त  मात्रा
 में

 इस्पात  नहीं  मिल  पाता  ।  wat  तक  सिंचाई  की  जितनी  भी  क्षमता  पैदा  की  गई  उसके  उपयोग

 की  पुरी  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 बड़े और  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों पर  इन  पहले  तीन  वर्षों  में  लगभग  ६४  प्रतिशत  व्यय  किया

 जा  चका  है  ।  यह  है  कि  योजना-काल  के  पन्त  तक  कुल  व्यय  में  लगभग  १४  प्रतिशत वद्ध  हो

 लायेगी ।  कई  महत्वपूर्ण  उद्योग  योजना के  are  लक्ष्यों  को  १००  प्रतिशत  पूरा  कर  दिखायेंगे
 |

 कुछ

 उद्योग तो  उससे भी  शराब  बढ़  जायेंगे

 उद्योगों तथा  खनिजों  के  लिये  व्यवस्थित  राशि  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  यह  वृद्धि  भिलाई

 शौर  दूरदूर  के  तीन  इस्पात  कारखानों  के  लिये  पर्याप्त  संसाघन  जुटाने  के  लिये  किया  गया  है  ।  दन

 कारखानों के  लिये  योजना  में  जो  RXo  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था की  गई  वह  पर्याप्त  सिद्ध

 हुई  है  ।  इसी  सिंदरी  उर्वरक  कौर  नांगल  उकेरा  कारखानों  के  विस्तार  की  परियोजनाओं

 जेसी  कुछ  अन्य  परियोजनाओं के  लिये  पहले  जो  व्यवस्था  की  गई  थी  वह  भी  श्रपर्याप्त  सिद्ध  हुई  ।  प्रौर

 कभी  हाल  के  मूल्यांकन  के  आघार  उद्योगों के  लिये  जितनी  राशि  की  मूल  व्यवस्था  की  थी

 उसे  ६१७  करोड़  से  बढ़ाकर  ८५०  करोड़  रुपयों  से  कुछ  प्रतीक  ही  करना  पड़ेगा  ।  तभी  समूचे
 aa

 कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  |  मूल्यांकन  संबंधी  दस्तावेज़ में  उद्योगों  के  लिये  पूरी  क्षित

 व्यवस्था  ७०५  करोड़  रुपये  की  की  गई  लेकिन  वह  भी  पर्याप्त  रहेंगी  ।  योजना  झ्रायोग  इसके

 बारे  में
 संबंधित  मंत्रालयों

 से  बात  कर  रहा  है  ।  भारी  मशीनों  की  परियोजनायें  भी  हमारे  देस  के

 भविष्य  के  लिये  बड़ी  महत्वपूर्ण  हैं  ।  इसी  कच्ची  आयात  के  लिये  लौह  वयस्क  के

 निक्षेपों
 के

 श्रासाम
 के  नाहरवाटिया तेल-क्षेत्र  में  तेल  श्रनुसंघान  की  परियोजनाओं भी  हमारी



 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  उस  देर  हे १७  ge45

 की  सम्मावनाप्रों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 अरे-व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  बड़ा  महत्व  रखती  ये  परियोजनायें कौर  इस्पात  के  कारखाने

 हमारे  देश  के  औद्योगिक  ढांचे को  ge  बनायेंगे
 ।

 निर्माण  के  इस  काल  कुछ  तंगी  प्रौढ़  दबाव

 तो  झनिवायें afer  कुछ  वर्ष  बाद  ये  परियोजनायें  हमारे  ढांचे  को  दृढ़  बना  देंगी
 ।

 संक्षेप  श्रौदयोगिक  मामलों  में  हमारे  सरकारी  aa at  काफी  संतोषजनक  कार्य  किया  है  ।

 उसने  qarfactta  जैसी  कुछ  भ्रत्यावश्यक  के  मामले  में  देश  को  भ्रात्मनिर्भर  बनाने  में  बड़ा

 योग  दिया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  जिन  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लिया  गया  उनके  प्रकार

 बिदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  को  देखते  इसमें कुछ  विलम्ब  होना
 तो  अनिवार्य था  ही

 ।
 हमने  विदेशी

 मुद्रा  ate  झा स्थगित
 अदायगी  वाले  ऋण  जुटाने  का

 भरसक  प्रयास  किया है
 ।  इतना ही  हमने

 मूल  विनियोजन की  योजना  को  भी  ज्यों  का  त्यों  बनाये  रखने  का  प्रयास  किया  है
 ।

 यहां  यह
 भी

 बता

 दिया  जाये  कि  योजना  के  श्रत्यावव्यक  भाग  में  जिन  उद्योगों  को  शामिल  किया  गया  उनमें  केवल

 इस्पात  के  मैसूर  प्राचीन  एण्ड  स्टील  बक्स  लौह-सिलिकोन  कोयले  संबंधी

 कार्यक्रम  शौर  नवेली  परियोजना  का  खनन  कार्यक्रम  ही  शामिल  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  लिये

 झ्रावश्यक  विदेशी  मुद्रा  जुटा  दी  गई  है  कौर  उसके  भ्रास्थगित  भुगतान  पर  जोर  नहीं  दिया  गया

 जब  कि  mee  सभी  परियोजनाओं  के  मा  मले  में  आस्थगित  भुगतान  की  व्यवस्था  पर  जोर  दिया  जाता

 हैं  ।

 योजना  आयोग  के  दस्तावेज  में  बताया  गया  है  कि  खनिजों  के  संबंध  में  श्री  ८५.  ५  करोड़  रुपयों

 की  जगह  ११०  करोड़  रुपयों  की  श्रावइ्यकता  पड़ेगी  ।  उसमें  व्यवस्थित  राशि  को  कोयले  के  लिये

 I. ¥F Vo ४  से  ४०  करोड़  प्रौर  तेल  भ्रनुसंधान  के  लिये  ११.  ३  करोड़  से  २०  करोड़  रुपये कर

 गया  है  ।  कोयले  के  उत्पादन  का  कुल  लक्ष्य ६००  लाख  टन  रखा  गया  जिसमें ३०-४०  लाख

 टन की  कमी  रह  जायेगी

 सामाजिक  सेवाओं  की  मद  के  लिये  व्यवस्थित  राशि  में  कटौती  की  जा  रही  है  ।  तीन  वर्षों  में

 इस  पर  कुल  व्यय  का  ३८  प्रतिशत  व्यय  होगा  ।  योजना  में  कुल  व्यय  के  लिये  व्यवस्थित  राशि
 को

 अरब  पुनरीक्षण के  बाद  उसकी  ८६  प्रतिश्त  ही  रहने  दी  गयी  है  ।  कब  विभिन्न  मदों  के  लिये  की  गई

 भूल  व्यवस्था का  ८६  प्रतिशत  दिक्षा  ८्€  प्रतिशत  स्वास्थ्य  ७०  प्रतिशत  गृह-निर्माण

 और  ८४  .  ४
 प्रतिश्त  भ्रमण  सामाजिक  सेवाओं  पर  रह  जायेगा ।  स्वास्थ्य  के  संबंध  हमारा  मंशा

 यह  है  कि  अस्पतालों  में  मरीजों  के  पलंगों  डाक्टरों  के  बारे  में  जो  मूल  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया

 वह  शत  ब्र ति दात  पुरा  किया  जाये
 ।

 गृह-निर्माण  मूल  लक्ष्य  के  मुताबिक  नहीं  हो  पायेगा  |

 उस  पर  जितना  व्यय  करने  की  व्यवस्था की  गई  उसका  केवल  ६१  प्रतिशत  ही  व्यय  किया  जायेगा

 निःसन्देह  सभा
 के  बहुत  से  सदस्य  सामाजिक  सेवाशर्तों के  मूल  व्यय  में  १३५  करोड़  रुपयों  की  इस

 कटौती  को  संद  नहीं  करेंगे  ।  हम  भी  इसे  पस-द  नहीं  करते  ।  सामाजिक  सेवाशर्तों  की  श्रविलम्बनीयता

 तो  दस  काल  में  झ्र
 भी

 बढ़  गई  वेसे तो  मूल  योजना में  भी  इसके  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं
 की

 इस  संबंध  में  दो  चीजें  ध्यान  में  रखनी  चाहियें  ।  पहली  तो  यह  कि  क्षमता  कम  होते  हुये  भी

 राज्य  सरकारों को  सामाजिक  सेवायों के  व्यय  का  अधिक  भार  संभालना  केन्द्र  को  भी

 उनकी  मदद  करने की  अधिक  कोशिश करनी  पढ़ेगी  ।  केन्द्र  की  कौर  से  राज्यों  के  लिये  जो  भी

 संसाघन  जुटाये
 जायेंगें  उनको

 अधिकांशतया  विद्युत  तथा  गांवों शौर  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों और
 सामाजिक

 सेवाओं  संबंधी  विशेष  कार्यक्रमों  पर  ही  खर्च  करना  पड़ेगा  ।  दूसरी  वीज

 यह  है  पहले  तीन  वर्षों के  कुल  ३६०  करोड़  रुपयों  के  व्यय  की  अगले  दो  वर्षों  में  कुल  व्यय

 SXo  करोड़  रुपये  होगा
 ।  इस  सामाजिक  सेवाशर्तों  पर  होने  वाले  वार्षिक  व्यय  का  औसत  १२०

 करोड़ से
 २२५

 करोड़  रुपये  हो  अर्थात् चालू वर्ष चालू  ८  के  व्यय  के  स्तर  में  ४२  प्रतिशत  वृद्धि  हो
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 की  सम्भावनाओं के  बारे  में  प्रस्ताव

 जायेगी  ।  हमने  सामाजिक  सेवाओं में  कम  से  कम  कटौती  करने  की  कोशिश  की  है  ।  यदि  हम  उद्योग

 के  क्षेत्र  में  किये  गये  भ्रपने  वचनों का  ध्यान  रखते  तो  सामाजिक  सेवाओं  के  व्यय  में  ie  भी  कटौती

 करना  जरूरी  हो  जाता  ।  सामाजिक  सेवाओं  पर  प्रौढ़  अधिक  बुरा  प्रभाव  न  पड़ने  देने
 के

 लिये  केन्द्र  और  राज्य  सरकारें  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  का  भरपूर  प्रयास  करेंगी
 ।

 प्राथमिक  शिक्षा  के  लिये  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  ye  जो  पुनरीक्षित

 लक्ष्य  रखा  गया  उसके  पुरे  होने  की  वह  लक्ष्य  gé  प्रतिशत  होगा  मिडिल

 के  विद्यार्थियों की  संख्या  का  लक्ष्य  १६८  प्रतिशत  है  झर  माध्यमिक  दिक्षा  के  विद्यार्थियों  की

 संख्या का  लक्ष्य  ११७  प्रतिशत रखा  गया  यह  तब  है  जबकि  हम  उन  विद्याथियों की

 संख्या  की
 गणना  करें  जिनके  लिये  हमें  सुविधायें  जुटानी  gi  योजना  के  शेष  काल  में

 है क

 विधिक  शिक्षा  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  हो  जायेंगे  ।  इस  क्षेत्र  में  प्रभी  कितनी  सफलता

 द्वितीय  योजना  तैयार  करते प्राप्त  की  गई  उसके  आंकड़े  दस्तावेज  में  दिये  गये

 इंजीनियरिंग  कालेजों  ौर  पॉलीटेकनिक  कालेजों  की  संख्या  श्र  उन  दोनों  में  भर्ती  किये

 जाने  वाले  विद्यार्थियों  की  अ्रतरिक्त  संख्या  के  लक्ष्य  बढ़ा  दिये  गये  थे  ।  बाद  उनको  कौर

 भी  बढ़ा  दिया  गया  था  ।  द्वितीय  योजना में  मूल  लक्ष्य  यह  रखा  गया  था  कि  योजना  काल

 की  समाप्ति  के  at  तक  इन  में  भर्ती  होने  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या  डिग्री  और  डिप्लोमा

 पाठयक्रमों  के  लिये  ४७३४५  तौर  २८६  से  बढ़ा  कर  Yjoey  कौर  ११,८८६  कर  दी

 जायें  ।  PEXE—-—KQ  के  दो  वर्षों  के  लिये  प्रस्तावित  नयी  संस्थानों  की  स्थापना  की  प्रगति  में  ६

 oy  क्षेत्रों  में  भी इंजीनियरिंग  कालेज  कौर  ३२  पोलीटेकनीक  कालेज  कौर  जुड़  गये  हैं  ।

 इसी  प्रकार  प्रगति  हुई  है
 ।

 तथा  संचारਂ  की  मद  के  सम्बन्ध में  पुनरीक्षित  व्यय  इस  प्रकार  रहेगा ।  रेलवे

 के  लिये  €६  सड़कों  और  सड़क  परिवहन  के  लिये  १००  पत्तनों  आर

 बन्दरगाहों  के  लिये  ४  असैनिक विमान परिवहन विमान  परिवहनਂ  के  लिये  cox.  प्रतिष्ठित  और

 डाक  तथा  तार  के  लिये  ८६.  ५  प्रतिशत  ।  मेंने  व्यय  सम्बन्धी  अ्रांकड़ों  मूल  आंकड़ों  को

 ait  प्रत्याशित  आंकड़ों  को  प्रतिष्ठित  संख्या  के  रूप  में  संक्षिप्त  करके  आपके  सामने  इसलिये  रखा

 है  कि  श्राप  उनमें  हो  सकने  वाले  परिवर्तनों  को  एक  सही  रूप  में  देख  सकें  ।

 मेंने  योजना  के  oh  तक  a  कौर  भावी  व्यय  तथा  उसकी  प्रगति  की  भी  सही  तसवीर

 आपके  सामने  रख  दी  wa  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  कई  मदों  के  लिये  व्यय  पुरा  नहीं  पड़

 सकेगा
 !.  श्राप  पूछ  सकते  हें  कि  ये  कठिनाइयाँ  कयों  पेदा  हुई  कौर  क्या  इनसे  नहीं

 जा  सकता  था  श्र  हम  भविष्य  में  उससे  बचने  के  लिये  क्या  कर  रहे

 इस  सम्बन्ध  में  प्रांत  रिक  संसाधन  ही  सबसे  महत्वपूर्ण  है ं।  उनपर  सारा  दारोमदार

 भ्र ति रिक्त  करारोपण  से  प्राप्त  राशि  का  लक्ष्य  तो  ८  ५०  करोड़  रुपये  रखा  गया  लेकिन

 आंतरिक  संसाधनों  की  स्थिति  oa  यह  है  कि  नये  करों  से  पांच  वर्षों  में  हमें  €२०  करोड़

 रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  यह  योजना  के  लक्ष्य  से  ७०  करोड़  Ta  अधिक  इस  पर  हाल

 यह  है  कि  वर्तमान  संसाधनों  से  प्राप्त  अ्रतिरिक्त  राशि  की  गणना  करके  देखा  गया  है  कि

 उसके  योजना  में  किये  गये  प्राक्कलनों  के  मुकाबले  फिर भी  ४४१  करोड़  रुपये

 कम  रह  जाते  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  विकास  विकास  के  अलावा  wer

 मदों
 पर

 योजना  से  बाहर  का  व्यय  काफी  बढ़  गया



 BVRY. १७  geass  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  तथा  उस

 की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  प्रस्ताव

 यदि  हम  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  योजना  तैयार  करते  समय  कराधान  से  प्राप्त

 होने  वाले  राजस्व  वृद्धि  करने  के  लिये  जितना  प्रयास  करने
 की

 बात  सोची  गई

 उसमें  कोई  कमी  तो  नहीं  हुई
 तो

 हम  कह  सकते  हैं  प्रयास  में  कहीं  भी  कोई
 कमी  नहीं

 हुई  है
 ।  हमारी  इस  adara  स्थिति  के  कारण  कुछ  ate  ही  जहां  तक  केन्द्र  का  सम्बन्ध

 इन  अतिरिक्त  संसाधनों  से  प्राप्त  होने  वाली  जो  राशि  योजना  के  लिये  रखी  गई

 वहू  बहुत  ही  कम
 थी  ।.

 सभी  जानते  हैं
 कि

 कुछ
 राशियां  राज्यों  को  हस्तांतरित  कर  दी

 गई

 द्वितीय  योजना  के  काल हालांकि  उससे  समूची  स्थिति  में  कोई  परेशान  नहीं  होता ।

 में  प्रतिरक्षा व्यय  दिन-दिन  बढ़ता  ही  गया है  यदि  योजना-काल  में  हुए  प्रतिरक्षा-व्यय  को  देखा

 जाये  तोਂ  योजना  बनने  के  समय  अनुमान  किये  गये  प्रतिरक्षा-व्यय  से  शायद  २२५  करोड़  रुपये

 afi  बैठेगा  |  दोष  ६२  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  का  कारण  we  है  कि  श्रसेनिक

 खाद्य  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  इत्यादि  की  मदों पर  अधिक  व्यय

 gare  |  राज्यों ने  भी  इस  दिशा में  काफ़ी  प्रयास  किया  लेकिनਂ  ag  अपेक्षित  स्तर  तक  नहीं

 पहुंच  सका  ।  इतना  ही  राज्यों  ने  जो  शभ्रतिरिक्त  संसाधन  जुटाये  भी  उनको

 तौर  पर  योजना  के  लिये  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रन्तिम  वर्ष  के  योजना  के  अलावा  अन्य  विकास

 सम्बन्धी  व्यय  का  प्राक्कलनਂ  २४९  करोड़  रखा  गया  लेकिन  PEYS—YE  के  लिये

 प्राक्कलन  किया  गया  है  वह  ३३६  करोड़  रुपये  बैठता  Gy  करोड़  रुपये  अधिक  ।

 इस  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि  इत्यादि  जैसी  कुछ  मदों

 पर  किय  जाने
 वाले  पूर्व-निर्धारित  व्यय में  वृद्धि  हो  गई  ate  साथ  ही  कुछ  ऐसी  योजनाओं

 को  भी  निष्पादित  किया  गया  है  जो  योजना  में  शामिल  नहीं  थी ं।

 योजना  से  बाहर  के  विकास  सम्बन्धी  att  विकास  के  अतिरिक्त  wea  कार्यों  पर  होने

 वाले  व्यय  में  योजना  के  इन  तीनਂ  वर्षों  १४७  करोड़  रुपयों  की  वृद्धि  ई

 बनाते
 समय  हमने  इस  वृद्धि  की  बात  तो  सोची  लेकिन  ag  वृद्धि  तो  उससे  कहीं  अधिक

 >
 हुई  न्

 इन  सब  से  परिणाम  यही  निकलता  है
 कि

 इन  पांच  वर्षों  में  राज्यों  की  योजनाओं  से

 बाहर  के  विकास  सम्बन्धी  श्र  wer  कार्यों  पर  वाला  व्यय  मूल  प्राक्कलनों  की  तुलना

 २२४  करोड़  रुपये  अधिक  हो  जायेगा

 इन  तथ्यों  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  अ्रांतरिक  संसाधनों  में  इतनी  भ्रमित  न्यूनता  क्यों

 गई

 अब  बाह्म  संसाधनों  को  लीजिये  ।  योजना  आयोग  ने  arr  से  लगभग  महीने  पहले

 विदेशी  मुद्रा  के  कोष  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  में  पेश  किया  ar  माननीय  सदस्यों  को

 याद  होगा  कि  PEXY—NE  rg  ४५६-४५७  में  भारी  परिमाण  में  रायात  होने  के  कारण

 योजना  को  विदेशी  मुद्रा  की  इस  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  इतना  अधिक

 रायात  होने  के  कई  कारण  थे  |  निजी  क्षेत्र  में  औद्योगिक  उत्पादनਂ  बढ़ाने  के  लिये  कच्चे  माल

 ae  कल-पुर्जों  की  आवश्यकता  बढ़  गई  थी  ।  उपभोग  sega  का  कौर
 आयात  gar

 था  और  साथ  ही  उनके  मूल्यों  तथा  वस्तु-भाड़ों में  भी  वृद्धि  गई  खाद्यान्नों
 का

 आयात  श्रीमान  से  कहीं  अधिक  करना  पड़ा  था  |  तिरक्षा  सम्बधी  श्रावव्यकताओं  में



 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्याकन  तथा  १७  सितम्बर  १९४८

 उस  की  सम्भावनाध्ों के  बारे  में  प्रस्ताव

 बृद्धि  हो  गई  इन  सबका
 फल  यह  निकला  कि  हमारे  पौण्ड  पावने  में  PEXE—YO  में

 २२१  करोड़  MT  Pe YO—KXS  में  २६०  करोड़  TT  की  शौर  कमी  हो  गयी  इतना  हो
 =,
 ay योजना  के  पहले  वर्षों  में  बाहरी  देशों  से  हमें  मिलने  वाली  सहायता  भी  योजना

 कुल  व्यय--  करोड़  रुपयों  के  व्यय--की  १०  प्रतिशत  से  भी  कम  रही  सने  भी

 विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  कौर  संकटपूर्ण  बना  दिया  ।  पिछडे  कुछ  वर्षों  में  हमारी  विदेशी

 मुद्रा  की  श्रावद्यकताओओं  क्रि  कौर  अधिक  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण  ग्र पना या  गया  है  ।

 १६४५८  हमें  प्रथम  योजना  के  लिये  प्राप्त  सहायता  निधि  में  से  बची  १३२  करोड़  रुपयों

 की  राशि  तो  सिली  अब  हमारी  योजना  के  १३२  tee  रुपयों  की  उस  झेल

 इसमें राशि  को  कुल  विदेशी  सहायता  oye  करोड़  cat  तक  की  मिल  गई  है  ।

 से  अमरीका  नें  लगभग  ४००  करोड़  पये  दिये  fara  TH  ने  १३६  करोड़  सोवियत

 संघ  ने  १२३  पश्चिमी  जयंती  ने  ७५  इंग्लैण्ड  ने  ३५  करोड़  शौर  कोलम्बो

 योजना  ने  ४३  करोड़  रुपयें  दिये  ह्  इस  विदेशी  सहायता  ने  हमें  केवल  इसी  योग्य
 नहीं

 बनाया  कि  हम  क  श्रमिक  विकास  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  व्यय  कर  बल्कि  इसने  हमें

 योजना  के  लिये  ऑ्रांतरिक  संसाधनों  को  जुटाने  में  भी  आसानी  पदा  कर  दी  फिर  भी

 हमें  विदेशी  मुद्रा  ad  करने  कौर  विदेशी  मुद्रा  का  ऋण  लेने  में  हाथ  रोक  कर  चलना

 चाहिये  ।

 हमें  चालू  योजना  क  अन्तिम  वर्ष  घौर  उसके  बाद  के  कई  वर्षों  विदेशों  के  ऋणों

 की  अ्रदाथगी  में  अ्रौसत  रूप  से  प्रति  वर्ष  १००  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  देनी

 पढ़ेगी  |  इसलिये  हमें  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  में  सबसे  अधिक  सावघानी  रखनी  चाहिये  atc

 विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  संसाधन  पैदा  करने  सरकार  इसी  दुष्टि  से  कुछ

 at  को  भ्रत्यावव्यक  परियोजनाओं  घोषित  कर  रही  इन  अत्यावश्यक  परियोजनाओं  पर

 Ceo  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी  यानी  एक  मोटे  तौर  पर  योजना-काल  के

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाश्रों  पर  किये  जाने  वाले  विदेशी  yar  के  कुल  व्यय  का  दो-तिहाई

 व्यय  किया  जायेगा

 अब  निजी  क्षेत्र  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  का  भ्रावंटन  १९४५७  के  area से  बहुत

 कम  कर  दिया  गया  है  ।  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  श्रेय-व्यवस्था  को  स्वस्थ  बनायें  रखने

 के  काम  को  ही  प्राथमिकता दी  जाती है  दूसरे  शब्दों  कच्चे  इत्यादि

 की  वर्तमान  उद्योगों  की  श्रावस्यकताओं  को  पूरा  करने  को  ही  प्राथमिकता  दी  जाती  है  |

 वस्तुभ्नों  के  रायात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  के  उपयोग  की  अनुमति  केवल  उन  मामलों

 में  दी  जाती  है  जो  दी घं कालीन  ऋणों  या  ग्रा स्थगित  भुगतान  के  समझौतों  के  प्रन्तगे त  जाते

 हों  घौर  far  मामलों  में  अधिकांश  विदेशी  मुद्रा  पहले  से  ही  सुलभ  बना  दी  गई  हो  कौर

 उनमें  से  कुछ  उपकरण  उन  परियोजनाओं  को  सम्पन्न  करने  के  सिलसिले  में  ज़रूरी  हों  जिन

 परियोजनाओं  से  थोड़े  ही  समय  में  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  या  उसकी  कमाई  की  गुंजाइस

 हो

 मेंने  सभा  के  सामने  सारी  स्थिति  रख  दी  मेंने  ag  परिस्थितियां  भी  बता  दी  हैं

 जिनके  कारण  मूल्यांकन  जरूरी हो  था  ।  इसके  सम्बन्ध  में  उठ  सकने  वाले  wl  का  भी

 मेंने  उल्लेख  कर  दिया
 मुख्य  समस्या  यह  है  कि  हमने  झपने  शभ्रौद्योगिक  विकास  की



 दे  ४
 9 १७  सितम्बर  १९५८  द्वितीयਂ  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्य/कन  तथा

 उस  की  सम्भावनाश्रों के  बारे  में  प्रस्ताव

 गति  तो  इतनी  बढ़ा  ली  है  कि  उसमें  हमारे  पूंजी  के  सारे  संसाधन  खप  जाते  लेकिन  हम

 प्रभी  तक  मश्नात्निभर  बनने  की  मंजिल  से  कोसों  दूर  खरी  बात  तो  बह  है  कि  हम

 अपने  संसाधनों  के  लिये  कभी  घाटे  at  धर्य-व्यवस्था  कौर  विदेशी  सहायता  के  ही  आश्रित

 हं

 इस  योजना  को  तैयार  करते  समय  हमने  जिस  की  कल्पना  की  थी  वह  यह  थी

 कि  योजना  ष  लिये  अपेक्षित  ४,८००  करार  रुपयों  में  ५८.३  प्रतिशत  राजस्व  १६.७

 प्रतिशत  विदेशों  की  सहायता  झर  R44  प्रतिशत  घाटे  की  बर्थ-व्यवस्था  से  प्राप्त  होंगे  ।'

 तब  योजना  ५  लिये  भ्रपेक्षित  ४,५००  करोड़  रुपयों  में  से  ५०  प्रतिशत  राजस्व

 २३  प्रतिश्त  विदेशी  सहायता  से  अर  २७  प्रतिशत  घाटे  की  भ्रमण-व्यवस्था  से  जुटाये  जायेंगे  ।

 इसका  मतलब  यह  है  कि  विदेशी  सहायता  कौर  घाटे  की  श्र  e -BYATIT  पर  अब  हम  अपेक्षाकृत

 भ्रमित  निर्भर  रहेंग े|

 aa  इस  समय  द्वितीय  पंजवर्षीय  योजना  की  पूरी  तसवीर  हमारे  सामने  है  ।  देश

 att  विदेशों  में  भी  लोग  कहते  हैं  कि  हमारी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  बड़ी  महत्वपूर्ण

 हमारे  संसाधनों  हमारी  क्षमता  से  कहीं  अधिक  है  ।  लेकिन  वें  सभी  लोग  यह  बात

 मानते  हूँ  कि  हमारे  देश  में  रहन  सहन  का  स्तर  बहुत  ही  ज्यादा  नीचा  बेकारी
 भर

 ग़रीबी  की  बात  भी  वे  लोग  जानते  हैं  ।  उनको  यह  भी  पता  है  कि  हमारे  देश  की  आबादी

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रति  व्यक्ति  are  में प्रतिवर्ष  १  ४  प्रतिशत  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 १८  प्रतिशत  वृद्धि  यानी  उसे  २८५१
 से  ३३०  रुपये  करने

 की  बात  कही  गई  केवल

 पट्टी  हमारी  एक  महत्वाकांक्षा है  अपने  देश
 की

 प्रति  व्यक्ति  राय
 को

 दोगुनी  करने  के

 लिये  हमें  पांच  पंचवर्षीय  योजनाओं  PEs  तक  रुकना  पढ़ेगा ।  झाज  हमारे  देश  की  प्रति

 व्यक्ति  झाय के  श्रमरीका  में  ३६  इंगलैण्ड  में  १६  गुनी  झ्र  जापान  में  लगभग

 ४
 गुनी  प्रति  व्यक्ति  धाय  हमारे  देश  की  आबादी  प्रति  aw  प्रतिशत  बढ़ती  ही

 रही  साथ  ही  हमारे  देश  का  दोहरीकरण भी  अधिक  तेजी  से  होता  जा  रहा

 वर्ष  २.४  प्रतिष्ठित की  गति  से  ।

 हमें  यह  बात  तरह  से  समझ  लेनी  कि  प्रश्न  केवल  जनसंख्या  की  वृद्धि

 का  ही  नहीं  प्रशन यह  है  कि  जनसंख्या  में  जितनी  ही  वृद्धि  होती  हमें  उतने  ही  श्रमिक

 amt  के  लिये  इत्यादि  की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी ।  उन

 सभी
 के  लिये  इतनी सुविधायें तो  जुटानी  ही  पड़ेंगी  कि  उन्हें  adds  न  ati  इसीलिये  afer

 जनसंख्या क  लिये  इन  सामाजिक  सेवाओं  को  सक्षम  बनाने  में  कौर  आराधक  संसाधनों  की

 प्रावव्यकता पड़ेगी  ।  इस  दृष्टि  योजना के  लिये  निर्धारित व्यय  को  बहुत
 अधिक  नहीं

 कट्टा जा  सकता  ।  वास्तव  में  वहू  बहुत  ही  कम

 योजना  के  आकार  का  दूसरा  पहलू  विदेशी  मुद्रा
 का

 है
 ।  हमारी  योजना  ही  इस  प्रकार

 की  है  कि  उसके  लिये  बिदेशी  मुद्रा  इतनी  महत्वपूर्ण  इस  पर  कुछ  लोग  कहते  हैं
 कि

 योजना  का  ढांचा  ही  बदल  भारी  उद्योगों  के  निर्माण  और  पूंजीगत  वर्स्तुप्ों  के  उत्पादन

 पर  इतना  अधिक  जोर ही  मत  दो  |  लेकिन  इसका  नतीजा तो  यह  होगा  कि  हमें  धौर  भी  अधिक

 समय  an  विदेशों  पर  निभर  रहना  पड़ेगा  |  हम  a  भ्र धिक काल are
 तक  विदेशी  मुद्रा  के  क्षेत्र

 में  आत्मनिर्भर नहीं  बन  हम  यह  नहीं  wed  बिदेशी  पर  हमें  अधिक

 दिनों  तक  निर्भर
 न

 रहना  इसीलिये  हम  भ्र पने  देश  में  भारी  उद्योगों  का  थथासम्मव



 ३४२८  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मूल्यांकन  बुधवार  १७  १९५८

 उस  की  सम्भावना ग्र ों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [ait

 से  अ्रघिक  विकास  कर  लेना  चाहते  हैं  ।  कुछ  अन्य  देशों  को  wet  देशों  का  विकास

 करने  की  योजनाकारों में  बड़ी  सफलता  मिल  रही  हमारे  देश  में  किस  चीज़  की  कमी

 लोकतांत्रिक  सामाजिक  व्यवस्था  में  विकास  ak  afar  उन्नति  कर  दिखाने के

 ७ लिये  हमारे  देश  को  एक  चुनौती
 सी

 दी  गई  क्या  हम  उसे  सम्पन्न  नहीं  कर  सकतें
 ?

 हमें  इसी  प्रश्न  का  उत्तर  देना  मेरा  भ्र पना  विश्वास  है  कि  लोकतांत्रिक  देश  में
 जनता

 को  सक्रिया  बना  कर  किसी  भी  ag  देश  की  सफलता  के  बराबर  ही  सफलता  प्राप्त  करके

 दिखाई जा  सकती  है  हम  इसਂ  सम्बन्ध में  काफी  सोच-विचार करना  क्योंकि  wars

 यह  है  कि  हम  कभी  तक  इतनी  प्रगति  नहीं  कर  पाये  कि  देश में  बेरोजगारी  कौर

 रहन-सहन के  नीचे  स्तर  इत्यादि  की  समस्यायें  हल  कर  सकें  ।  हमें  सबसे  ज्यादा  ध्यान  किन

 चीजों पर  देना  चाहिये  ?  में  प्राकार  संक्षेप  में  बताता  इसके  दो  महत्वपूर्ण  पहलू हैं  ।

 एक  तो  यह  कि  क  की  ?  के  के

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  कल  जारी  aa  सभा
 स्थगित

 erat

 इसके  पर चात चक  लोक-सभा  १८  2eYs,  के  बजे  तक  कें

 व्थ्हे
 लियें  स्थगित  हुई  ।

 Sh

 सिल  wast  में
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